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 लोक  सभा  ग्यारह  बजे  समवेत  हुई  ।

 The  Lok  Sabha  met  at  of  the  Clock.

 (meat  महोदय  पीठासीन  हुए )

 \  Mr.  SPEAKER  in  the  Chait  J

 प्रश्नों  के  सौखिक  उत्तर

 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 qtual_-Qeay alata ants  लाइन  को

 बड़ी  लाइन  में  बदलना

 *  3529.  डा०  बापू  क्ालदते  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  महाराष्ट्र  सरकार  परभनी-मुडखेड़-प्रदिलाबाद-घगास  मीटर  गेज  लाइन  को बड़ी

 लाइन  में  बदलने  के  लिये  सर्वेक्षण  कार्य  करा  रही

 क्या  महाराष्ट्र  सरकार  ने  सर्वेक्षण  पुरा  कर  लिया  श्रौर

 इसके  निष्कर्ष  कया  हैं  ?

 रेल  मंत्री  (Sito  मधु  से  (7)  हाल  ही  में  महाराष्ट्र  सरकार  के  श्रनुरोध

 बथा  उनकी  लागत  पर  दक्षिण  मध्य  रेलवे  द्वारा  परभनी-मुडखेड-भ्रदिलाबाद  मीटर  लाइन  खंड  को  ast

 लाइन  में  बदलने  भर  श्रदिलाबाद  से  धुगुस  तक  एक  नयी  बड़ी  लाइन  के  निर्माण  के  लिए  फ्ररंभिक

 इंजीनियरी  एवं  यातायात  सर्वेक्षण  किया  गया  है  ।  सर्वेक्षण  रिपोर्ट  के  245.18  कि०  मी ०
 लम्बी  लाइन.के  श्रामान-परिवतन  श्रौर  73.0  .  65  fro  मी०  नयी  लाइन  के  निर्माण  से  ara

 फरियोजना  पर  39.17  करोड़  रुपये  की  लागत  भ्रावेगी  श्रौर'इससे  डी०  सी०  एफ ०  दारा
 4.  2  प्रतिशत  की  वित्तीय  प्राप्ति  होगी  ।

 Dr.  Bapu  Kaldaty  :  In  fact  the  work  of  carrying  the  line  upto  Adilabad-Ghugus  relates  to
 three  most  backward  areas  of  Maharashtra  namely  Chandrapur,  Nander  and  Bir:.  We  can
 carry  coal  from  Ghugus  coal  mines  to  thermal  power  stations  in  Marathwara  particularly  for
 Parli  Thermal  Statio  n,  the  c  apacity  of  which  has  been  doubled.  It  will  expose.  the  entire.  area  to
 @npmic  and  industrial  development.  Considering  this  fact,  does  the  hon.  M  jnister  intend
 to  take  up  that  line  in  t  he  ne  r  future  ?

 ०-1



 Oral  Answers
 क  ह

 July  5,  1977

 The  Minister  of  Railways  (  Prof.  Madhu  Dandavate)  We  have  also  got  this  information
 and  that  is  why  we  want  to  give  priority  to  this  line.  Survey  has  also  been  undertaken.  But
 according  to  the  report  which  we  have  received  the  financial  returns  will  be  only  4-2  per  cent.
 A  railway  line  can  not  be  considered  viable  economically  unless  its  returns  are  at  least  10  per
 cent.  So  there is  no  economic  viability.  However,  we  willreconsider  the  matter  on  the  basis
 of  information  furnished  by  him  but  this  scheme  will  be  taken  up  only  when  financial  resources
 are  available.

 Dr.  Bapu  Kaldaty ;  During  discussion  on  the  Railway  Budget  I  had  said  that  the  financial
 return  on  Kolhapur-Miraj  line  has  exceeded  many  times  the  amount  visualized  by  the  Minister
 Similarly  if  this  area  is  exposed  to  development,  you  will  get  much  more  return.  So  will  you
 reconsider  the  issue  from  this  point  of  view.

 Prof.  Madhu  Dandavate :  Generally  anticipated  returns  are  mentioned.  So  returns  from
 the  developed  areas  have  no  relevance  here.  In  the  light  of  information  given  by  the  hon.
 Member  we  will  look  into  this  aspect  if  the  returns  can  be  increased.  It  has  been  our  policy
 to  give  priority  to  the  backward  areas.

 श्री  बसन्त  साठ
 :

 मैं  मंत्री  जी  से  जानना  चाहता  हूं  कि  चन्दुपुर  क्षेत्र  से  चूना

 तथा  बन  सम्पदा को  इस  मीटर  गेज  लाइन  से  ले  जाने  के  स्थान  पर  लम्बे  मार्ग से ले से  ले  जाया  जाता है  ।  यह

 समि  150  मील  लम्बा  पड़ता  है  ।  यदि  मीटर  गेज  लाइन  प्रयोग  में  लाई  जाये  तो  यह  माग  कम  हो  कर

 48  रह  जायेगा ।

 क्या  इस  प्राथिक  पहल  पर  भी  विचार  किया  जायेगा  ।  क्या  निधेश  पर  are  का  प्रतिशत  निकालते

 समय  इस  पर  विचार  किया  गया  था
 ?

 प्रो०  मधु  दंडवते  :  सदस्य  महोदय  द्वारा  उल्लिखित  पहलू  पर  पहले  ही  ध्यान  दिया

 गया है  ।  न  केवल  इस  क्षेत्र  में  विकास
 की

 सम्भावनाएं  हैं  बल्कि  यह  क्षेत्र  पिछड़ा  gat  भी  है  ।  शर

 कोई  भी  कार्यवाही  करते  समय  उनके  सुझाव  को  ध्यान  में  रखा  जायेगा  |

 श्री  सोन  fag  क्या  सरकार  शभ्रादिवासी  तथा  हरिजन  लोगों  के  पिछड़े  क्षेत्रों  के  सम्बन्ध

 में  का्येवाही  करते  समय  श्राथिक  पहल  के  इस  पुराने  ढंग  में  परिवतन  करने  पर  विचार  कंरेगी  ?

 थ्रो ०  मधु  दंडवते  :  कुछ  दिन  पहले  मैंने  कहा  था  कि  हमारे  सोचने  का  ढंग  वही  पुराना  न  रहेगा

 हम  भी  श्राधनिक  श्रावश्यकताओं पर  श्राधनिक  ढंग से  विचार  करेंगे  ?  हम  देखेंगे कि  क्षेत्रीय

 विकास  से  कया  श्रतिरिक्त  arr  हो  सकेगी  भर  उसी  झ्राधार  पर  अ्रनुमान  लगाया  जायेगा  |

 श्री  धार ०  के०  mata:  प्रश्न  यह  नहीं  है  कि  हमारी  मान्यताएं  पुरानी  हैं
 या

 श्राधुनिक  ।  हमारे

 देश  में  बहु  मीटर  गेज  लाइनें  हैं  इस  लिए  माल  ढोना  अ्रमित्व्ययी  रहता  इसलिए
 एक

 ही  मीटर
 गेज

 लाइन होना  जरूरी  है  ।  यदि  नई  लाइन  बिछानी

 meat  महोदय  :  श्राप  तो  पूरी  व्याख्या  देने  लगे  हैं
 ।

 श्री  श्रार०  के ०  श्रमीन :
 इनकी  मान्यताओं  की  श्रावश्यकता  नई  लाइनों  के  निर्माण

 के  समय  है  न  कि  मीटर  गेज
 को

 चौड़ी  गेज  में  बदलने  के  समय
 ।

 हमें  तो  उस  पर  सामान्य  विकास  की

 दस्टि  से  सोचना  चाहिये

 अध्यक्ष  महोदय  मंत्री  जी  ने  इस  बात  को  ध्यान  में  रखा  है  ।

 भी  श्रार०  के०  श्रमीन :  मैं  मंत्री  जी  से  जानना

 चाहता  हैं
 कि  कया  समस्त  मीटर गेज  we

 को  चौड़ी  लाइनों  में  बदलने  की  कोई  सामान्य  नीति  नियत  की TT

 शी  श्रार०  महालगी  रेल  लाइन  के  निर्माण  के  लिए  मानदंड  क्या  है
 ?
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 sto  मधु  दंडवते  :  इसके  दो  पहलू  हैं  ।  गेज को  बदलने  के  लिए  प्राथमिकता  उन  क्षेत्रों  को  दी

 जाती  हैं  जिनमें  विकास  की  सम्भावनाएं  हों  या  जो  क्षेत्र  पहले  ही  विकसित  हों  शौर  यातायात  सुविधाशों

 की  कमी  के  कारण  उत्पादन  पर  प्रभाव  पड़ता  हो  ।  पिछड़े  क्षेत्रों  के  बारे  में  मैंने  बजट  में  पहले ही  मानदंड

 निर्धारित  कर  दिये  हैं  ।

 meat  महोदय  :  हम  तो  एक  विशेष  माग  के  बारे  में  प्रश्न  पर  चर्चा  कर  रहे  हैं  ।  सामान्य

 मामलों  के  बारे  में  तो  बजट  पर  चर्चा  के  दौरान  चर्चा  हो  चुकी  है  ।  इस  प्रश्न  से  सम्बन्धित  कोई  बात

 पूछने  पर  मुझे  श्रापत्ति  नहीं  ग्रौर  किसी  बात  के  लिए  मैं  भ्रनुमति  नहीं  दूंगा  ।

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  हाल्दर  :  मंत्री  जी  तो  प्रश्न  का  उत्तर  दे  चुके  हैं  ।

 wert  महोदय  मेरा  यह  अ्रनुभव  है  कि  प्रश्न  काल  में  नीति  सम्बन्धी  मामलों  पर  चर्चा  नहीं

 होनी  चाहिये  |

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  हाल्दर  :  मंत्री  जी  ने  भ्रनुपुरक TH  प्रश्न  का  उत्तर  दे  दिया  है  ।  मैं  यही  जानना  चाहता

 हूं  किकया  बांकुरा  एक  पिछड़ा  जिला  कया  वहां  बांकु  रा-दामोदर  लाइन  का  निर्माण  किया  ज़ायेगा  ?

 इस  समय  वहां  छोटी  लाइन  हैं  ।  क्या  उसे  चौड़ी  लाइन  में  बदला  जायेगा  ?

 MEM t  महोदय  :  मुख्य  प्रश्न  से  इसका  कोई  सम्बन्ध  नहीं  |

 रेलवे  व्कंशापों  और  कार्यालयों  के  प्रशिक्षश्रों  की  छंटनी

 *  33.  श्रीमती  अहित्या  पी०  रांगनेकर  क्या  रेल  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  विभिन्न  रेलवे  aH  nTat  शौर  कार्यालयों  से  प्रशिक्षश्नों  की  छंटनी  रोकने

 के  बारे  में  विचार  कर  रही  भ्रौर

 उनको  खपाने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 रेल  मंत्री  (sto  मधु  :  श्र्रैटिस  196 1  की
 व्यवस्थाओं  के

 रेलवे  का  सांविधिक  उत्तरदायित्व  कुछ  ट्डों ी  में  श्रप्रैंटिसों  को  निर्धारित  श्रनुपात  में  नियुक्त  करने  श्रौर

 उन्हें  केवल  प्रशिक्षण  देने  का  है  ।  प्रशिक्षण  की  समाप्ति  फर  इन  श्रप्रेंटिसों  को  नौकरी  देने  की  जिम्मेदारी

 रेलों  की  नहीं  है  ।  प्रशिक्षण  की  समाप्ति  पर  रेलों  के  साथ  उनकी  श्रप्रैंटिस  शिप  समाप्त  हो
 जाती  है  ate  उनकी  छंटनी  का  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 ta  मंत्रालय  विशेष  मामले  के  रूप  विनिश्चय  किया  है  कि  लिपिकों  की  कोटियों

 में  जिन  श्रप्रेंटिसों  ने  पहले  ही  अपना  प्रशिक्षण  पुरा  कर  लिया  उन्हें  वर्तमान  खाली  पड़े  हुए  तथा

 31-3-197 8  तक  प्रत्याशित  रिक्त  स्थानों  में  से  50  प्रतिशत  पदों  में  समाहित  करने  के  सम्बन्ध  में  विचार
 किया  जायेगा  कारीगरों  की  को  टियों  श्रप्नें  टिसो  को  कु  शल  संवर्ग  में  समाहित  करने  के  प्रशन  पर  विचार
 किया  जा  रहा  है  ा

 Shrimati  Ahilya  Rangnekat:  The  hon.  Minister  has  not  given  complete  reply.  Even
 those  apprentices  who  were  provided  with  employment  are  being  victimised.  I  have  received a  tele
 Victi

 gram  containing  names  of  many  persons  from  the  Research  Department  who  have  been
 mised.  Will  he  enquire  into  the

 matter  ?
 Prof.

 If  the  hon  Madhu  Dandavate  :  No  body  has  been  ousted  simply  because  he  was  an  apprentice ट
 een  terminate  d.

 mber  gives  me  those  names  then  I  shall  enquire  as  to  why  their  services  have

 accordingly.  But
 In  this  connection  we  have  formulated  a  policy  and  they  will  be  employed
 the  policy  regarding  the  apprentices  is  very  clear.
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 Shri  Ramdhari  Shastri  What  is  the  number  of  trained  apprentices  who  have  not  been
 givén  any  work  ?

 Prof.  Madhii  Daridavate :  I  have  a  table  running  into  4  pages  which  contains  details  about-
 artisans,  commercial  and  clerical  With  your  pérmission  I  shall  lay  it  onthe

 Table of  the  Hoise

 Shri  Chhabi  Ram  Argal  What  is  the  number  of  trained  persons  bélongirig  to  scheduled
 castes  and  Scheduled  tribes  and  if  their  quota  has  not  been  filled,  will  they  be  given  priority  in
 the  of  employment  ?

 Prof.  Madhu  Dandavate :  It  will  be  our  policy  to  fulfil  the  reserved  percentage  quota  of
 scheduled  castes  and  scheduléd  tribes  in  each  category.  Even  if  qualified  apprentices  aré
 not  available  the  vacancies  will  be  filled  up  to  complete  the  quota.

 Shri  Chhabi  Ram  Argal :  I  had  asked  about)the  number  of  trained  apprentices  belonging  to
 scheduled  castes  and  scheduled  tribes  and  if  the  reserved  quota  has  not  been  fulfilled.  Will  they
 be  given  employment  on  the  priority  basis  ?

 Prof.  Madhu  Dandavate :  I  have  not  complete  information  in  this  regard  at  present  but
 want  to  assure  the  hon.  Member  that  all  such  people  will  be  given  priority  and  efforts  will  be

 made  ‘to  fulfil  the  quota.

 st  एम०  मंत्री  जी  के  उत्तर  से  लगता  है  कि  उन्हें  समस्या  के  बारे  में  पूरी
 जानकारी  नहीं  है  ।  हजारों  युवा  कर्मचारी  प्रशिक्षु  के  रूप  में  भर्ती  किये  जाते  हैं  ate  प्रशिक्षण  के  are

 उन्हें  बाहर  निकाल  दिया  जाता  है  ।  रेलवें  विभाग  उन्हें  काम  देने  के  लिएं  बाध्य  नहीं  परन्तु  देश  में

 बेरोजगारी  की  समस्या  इतनी  गम्भीर  है  कि  उन  यकीं  को  कंहीं  काम  नहीं  मिल  पाता  |  पाठ्यक्रम  पूरा

 करने  के  बाद  न  तो  सरकारी  क्षेत्र  में  शर  न  ही  गैर-सरकारी क्षेत्र  में  उन्हें  कोई  काम  मिल  पाता है
 ये  कमं चारी  तो  खलासी  के  रूप  में  काम  करने  की  भी  तयार  हैं  ।  कया  मंत्री  जी  उन्हें  श्रकुशल

 के  Sa  में  ही  रखेंने को  तैयार हैं  ?

 प्रो०  मधु  दंडवते  :  सदस्य  महोदय  ने  प्रश्न  को  बहुत  विस्तृत  कर  दिया  है  ।  मैं  फिर  भी  उत्तर

 जो  14000  प्रशिक्ष  प्रशिक्षण  ले  रहे  थें  उनमें  से  1500  भ... म्लिक  सेवा  में  थे  ।  कठिनाई यह  है  कि

 कार्मिक  संघों  ने  एक  मांग  कर  रखी  है  ।  जहां  तक  वाणिज्यिक  सेवा  ate  कलक  सेवा  का  सम्बन्ध  है

 हम  ने  के  प्रतिनिधियों  से  बात  की  थी  alt  यह  समझौता  होने  के  बाद  जारी  किये  गये

 कि  कलक  सेवा  में  रिक्त  स्थानों  में  से  50  प्रतिशत  स्थानों  पर  प्रेशिक्षश्यों कों  नियक्त  किंया  जाये  श्रौर

 50  प्रतिशत  बाहर  से  भरे  जायें  ।  लेकिन  कठिनाई  कारीगरों  के  ग्र्प  की  है  ।  कार्मिक  संघों  कां  कहना

 है  कि  प्रशिक्षुप्रों  ate  कारीगरों  को  कुशल  सेवाओं  के  लिए  न  लिया  जांये  ।  चूंकि  वे  श्रैकुशल  श्रमिक

 हैं  शरर  चाहते  हैं  कि  कुछ  समय  बाद  उन्हें  कुशल  saftta  के  रूप  में  पदोन्नत  किया  जाये  ।  उनकी  मांग  है

 किं  उन्हें  प्राथमिकता दीं  जांये  ।  श््ते  कामिक  संघ  के  साथ  कारीगरों  के  बारे  में  समझौता  किये  बगेर

 sera  रूप  से  निर्णय  नहीं  लिंया  जा  सकता
 |

 oH  ०
 केत्याणिसुस्देरम

 :
 मेरा  ret  ag  हैं  कि  क्यों  ये  लौग  epee  केंमेंचोरियों  के

 रूप

 में  रखे  जायेंग े?

 प्रो०  मध  दंडवते  जहां  तक  इन  श्रमिकों  का  सम्बन्ध  जिन्होंने  कुशल  काम  के  लिए

 aided  fear  वे  ग्रंकुशंल॑  श्रमिक  नहीं  बनना  चाहते  |  लेंकिन  यदि  वे  चाहते  हों  तो  उन  के  sTaqtq  पर

 विचार  frat  जाधेगा  |

 श्री  समर  मुखर्जों
 :

 मुझे
 से  कई  प्रशिक्षद्मों  ने  शिकायत  की  है  कि  वे  पिछले  कई  वर्षों से  प्रशिक्षु

 के  रूप  में  काय  कर  रहे  मझे  पता  नहीं  कि  are  स्थिति  पा  है  मैं  गाडन  रीच  वर्क  पाप  का  उदाहरण
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 दे  सकता हूं  ।  उनकी  शिकायत  यह  है  कि  यदि  उन्हें  तब  मौका  न  मिला  तो  उनकी  भ्रायु  बड़ी हो  जायेगी  ।

 मैं  चाहता  हूं  कि  क्या  इस  गम्भीर  मामले  पर  विचार  किया  जायेगा  क्योंकि  a  कई  वर्षों  से

 प्रतीक्षा  कर  रहे  हैं  त्रौर  भविष्य  में  श्रौर  किसी  पदोन्नति  की  उन्हें  त्राणा  नहीं  है  ।

 प्रो०  मधु  दंडवते  :  मैंने  स्पष्ट  झाश्वासन  दिया  है  र  कलक  सेवा  के  fag  लिखित  झ्रादेश

 दिया है  कि  उन्हें इत इत  समय  रिक्त  ate  रिक्त  होने  वाले  50  प्रतिशत  स्थानों  के  लिए  चुना  ज़ाये  ale  यदि

 हम  100  प्रतिशत  cara  उन्हें  दे  दें  तो  बाकी  कोई  रिक्त  स्थान  नहीं  रहेगा  ।  कार्मिक  संघ  स्वयं  भी  इसे

 पतंद  नहीं  करेंगे  इस  50  प्रतिशत  रिक्त  स्थानों  के  लिए  हम  उन  प्रशिक्षश्नों  को  लेंगे  जो  कई  वर्षों  से

 प्रतीक्षा  कर  रहे  हैं  ।

 विशेष  श्रेणी  रेलवे  प्रशिक्षु  परीक्षा  क़ा  लिया  जाना

 534.  श्री  एस०  डी०  सोमसुन्दरम
 श्री  बाला  पजनौर

 क्या  रेल  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विशेष  श्रेणी  रेलवे  प्रशिक्षु  परीक्षा  लेने  का  उद्देश्य  क्या

 क्या  1976  में  हुई  परीक्षा  के  श्राधार  पर: ग्रन्तिम  रूप  से  चुने  गये  उम्मीदवारों  की  संख्या

 इससे  पहले  के  वर्षों  में  चुने  गये  उम्मीदवारों  की  तुलना  में  बहुत  कम  wz

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्री  मधु  :  स्पेशल  क्लास  रेलवे  श्रप्रेंटिस  योजना  वर्ष  से  कम

 ay  के  लड़कों  को  रेलवे  कारखानों  में  गहन  व्यावहारिक  प्रशिक्षण  त्नौर  जमालपुर  के  इंडियन

 tris  इंस्टीटच्यूट  श्राफ  मेकेनिकल  एंड  इलेक्ट्रिकल  इंजीनिर्यारंगਂ  कारखतने  में  सैद्धांतिक  -  afsersr ण
 aa  के  लिए  बनायी  गयी  है  ।  इस  प्रकार  दिया  गया  प्रशिक्षण  रेलों  की  झ्ावश्यकताकों  को  पुरा  करने

 के  लिए  विशेष रूप  से  तैयार  किया  जाता  है  ।

 1976  की  परीक्षा  के  श्राधार  पर  चुने  गए  उम्मीदवारों  की  संख्या  पिछले  दो  वर्षों  की

 संख्या  से  कम  थी

 भर्ती  aaiqad  में  कूती  गयी  रिक्तियों की  संख्या  के  श्रनुसार  की  जाती है
 ।

 श्री  श्ररविग्द  बाला  ‘FAA  :  मावनीय  सदस्य  कि स ग्रपत  उत्तर  में  बतासा  है  क्रि  प्पेक्नल  क्लास

 रेलबे-श्रप्नेंटिस  योज़ना
 क  उद्देश्य  20  वर्ष  से  कम  झायु  के  बच्चों  को  भर्ती  करना  है  ।  fara मैं  साननीय

 मंत्रीजी  से  जानना  चाहता हूं  कि  क्या  प्रशिक्षण के  बाद  उन्हें  नौकरी  दे  दी  गई  है  ?

 प्रो०  मधु  दंडवते  :  जहां  1976  में  उनकी  संख्या  का  स्पेशल  क्लास  श्रपरेंटिसों  की
 संख्या  10  थी  तथा  स्नातकों  की  संख्या  18  थी  ।  यदि  ofan  श्रभ्या्ियों  की  जरुरत  होती  है  श्रौर  उनका

 चयन  किथा  जाता  है  तो  हम  उन्हें  भी  नौकरी  देंगे  |

 Chand  Kacbwai  :
 ere  on  of  sp

 Mr.  Speaker,  I.  want  to.  know  through  you  as-to  what  is  the

 and th  se  wh3  a  re  not  absor
 cial  class  Apprentices  who  are  absorbed  after  the  completion  ण  their  training

 avery  year?  D
 bed.  How  many  Apprentices  get  this  special  training  in  the  country

 ‘be  increased  ?
 ०  you  feel  that  the  number  of  such  candidates  is  less  and  their  number  should
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 Prof.  Madhu  Dandavate  :  It  is  our  experience  that  the  number  of  special  class  Apprentices
 goes  up  and  down  from  time  to  time.  The  figures  in  this  regard  from  1966  to  1976  are  as
 under  :---

 12 1966

 1967  14

 1968  11

 1969  10

 1970  9

 1971  10

 1972  10

 1973  17

 1974  17

 23 1975

 1976  10

 Efforts  are  mide  to  absorb  these  pec  le  after  mpletion  of  their  training.

 Shri  Tej  Pratap  Singh  :  I  would  like  to  know  from  the  Hon.  Minister  whether  some  seats
 were  reserved  for  the  weaker  sections  and  the  Harijans  while  making  selections.

 Prof.  Madhu  Dandavate  :  So  far  as  reservation  for  the  candidates  belonging  to  scheduled
 castes  and  scheduled  tribes  is  concerned,  certain.  percentage  has  been  fixed  at  every  level  for
 them  If  they  are  available,  they  are  given  preference  and  in  future  they  will  certainly  be  given
 preference.

 ait  सौगत  राय  :  भारतीय  रेलवें  भारतीय  इंजीनियरी  रेल  सेवा  में  इंजीनियरों  की  भी  सीधी

 भर्ती  करता  है  ।  ब्रिटिश  शासन  के  दौरान  जब  इंजीनिर्यारिंग  कालेज  से  काफी  इंजीनियर  उपलब्ध  नहीं

 होते  थे  तो  उनकी  पूति  करने  के  लिए  उस  समय  यह  स्पेशल  क्लास  mater  योजना चालू  की  गई  थी  ।  इस

 संदर्भ  में  क्या  रेल  मंत्री  इस  योजना  को  समाप्त  करने  पर  विचार  कर  रहे  है  ताकि  भारतीय  इंजीनियरी

 कालेजों  से  उर्तीण  होने  वाले  स्नातक  इंजीनियरों  की  भारतीय  रेलवे  में  सीधी  भर्ती
 की

 जा

 प्रो०  मधु  gaa  :  जहां  तक  मैकेनिकल  इंजीनियरों  की  भारतीय  रेल  में  सीधी  भर्ती  का

 सम्बन्ध  यह  दो  तरीकों  से  की  जाती  है  ।  पहला  तारीका  स्पेशल  श्रप्रेंटिसों  के  रूप  में  संघ  लोक  सेवा

 प्रायोग  के  माध्यम  से  समेकित  भर्ती  श्रौर  दुसरा  तरीका  संघ  लोक  सेवा  श्रायोग  द्वारा  ली  गई  संयुक्त
 नियरी  सेवा  परीक्षा  में  उर्तीण  होने  वाले  स्नातक  इंजीनियरों  की  भर्ती  ।  माननीय  सदस्य  ने  इस  प्रक्रिया

 में  परिवर्तन  करने  का  सुझाव  दिया  है  श्रौर  कहा  है  कि  वर्तमान  प्रक्रिया  पुरानी  हो  चुकी  है  ।  इस  मामले

 पर  सम्बन्धित  स  गठनों  तथा  संघों  से  विचार  विमर्श  किया  जायेगा  श्रौर  यदि  उनकी  इस  बात  में  एक  राय

 हैँ  तो  फिर  हम  विचार  करेंगे  कि  कया  इसमें  परिवर्तन  किया  जाना  चाहिए  ।

 श्री  हरिकेश  बहादुर  :  इतने  लोगों  को  श्रप्रेंटिस  का  प्रशिक्षण  देने  का  क्या  लाभ  यदि  उन्हें

 नौकरी  नहीं  दी  जा  सकी  है  ?  कई  ऐसे  है  जिन्हें  भ्रप्रेंटिस  ar  प्रशिक्षण  दिया  गया  है  किन्तु  उन्हें

 भारतीय  रेल  में  नौकरी  नहीं  दी  गई  है  ।  उत्तर  रेलवे  में  ऐसे  कई  मामले  मुझे  जानकारी है
 ।
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 प्रो ०  मधु  goad  :  श्रपने  —-——_—_. ATAF
 के  श्राधार  पर  हमने  पहले  ही  श्रम  मंत्रालय  को

 सिफारिश  की  है

 कि  श्रम  मंत्रालय  द्वारा  जो  परीक्षा  ली  जतती  है  तथा  श्रप्रेंटिस  की  प्रणाली  को  समाप्त  कर  दिया  जाना

 चाहिये  क्योंकि  हम  सबको  नौकरी  नहीं  दे  पाते  ।  इस  से  श्रप्रेंटिसों  के  मन  में  निराशा  उत्पन्न  हो  जायेगी

 इस  समय  हम  श्रप्रेंटिसों  का  का  बिलकुल  भी  दाखिला  नहीं  कर  रहे  है  ।

 श्री  शरार ०  मोहनरंगम  :  मैं  जानना  चाहता हूं  कि  रेलवे  wife  परीक्षा  के  लिए  न्यूनतम  श्रहेरता

 क्या है  ।

 थ्रो ०  मधु  दंडवते  :  जहां  तक  कलक  श्रप्रेंटिसों  का  सम्बन्ध  है  यदि  वह  मैट्रिक  है  तो  वह  अप्रेंटिस

 का  प्रशिक्षण  ले  सकता  है  इसके  पश्चात्‌  दो  प्रकार  की  परिक्षाएं  होती  है  ।

 पहले  श्रम  मंत्रालय  परीक्षा  लेता  था  ।  रेल  कमंशालाश्ों  में  कार्य  कर  रहे  कुछ  श्रप्रेंटिसों  ने  हमें

 बताया  है  कि  हमारे  लिए  उस  परीक्षा  में  बैठना  संभव  नहीं  है  हमने  उनकी  विभागीय  परीक्षा  करने

 का  लाभ  दिया  है  ।  जब  उनकी  परीक्षा  होती  है  तो  उनमें  से  50  प्रतिशत  को  नौकरी  दे  दी  जाती  हैं  ।
 निस्ससंदेह  इस  मामले  का  इस  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  ।

 Siri  Phirangi  Prasad:  In  many  departments  including  Railway  department  discrimination
 is  (905  with  the  candidates  belonging  to  scheduled  castes  and  scheduled  tribes.  They  are
 declared  inefficient,  want  to  *know  whether  the  Hon.  Min

 nister  would  do  away  with
 such discrimination  from  the  Ministry  of  Railways  ?

 Prof.  Madhu  Dandayate  :  A  notice  should  be  given  to  me  in  this  regard.

 Shri  Ugra  Sen:  Many  apprentices  do  not  get  jobs  even  after  getting  training.  perhaps
 Hon.  Minister  is  thinking  that  no  apprentice  training  should  be  given  in  future.  I  want  to
 Know  whether  those  apprentices  would  be
 absorbed.

 given  unemployment  allowance  who  have  not  been

 Prof.  Madhu  Dandavate  :  The  Question  of  apprentice  is  entirely  a  different  question.
 reply  is  aout  a  special  category.  I  was  expecting  that  you  will  stop  me  but  I  have  already  re-
 plied  to  wrong  question.

 श्री  सोनू  fae  पाटिल  स्पेशल  क्लास  की  विशेषता  क्या  है  ?

 प्रो०  मधु  दंडवते  :  जैसा  कि  मैंने  बताया  है  इंजीनियरों  तथा  टेक्नीशियनों  की  भर्ती  दो  स्त्रोतों

 से  की  जाती  है  ।  श्रौर  उन्हें  विद्यमान  रिक्त  स्थानों  पर  नियुक्त  किया  जाता  हैँ  ।  चूकि  उन्हें  एक

 विशेष  टेक्नीकल  तथा  इंजीनिर्यारिंग  वर्ग  से  लिया  जाता  इसलिए  उनके  लिए  विशेष  प्रशिक्षण  की  व्यवस्था

 की  जाती  है  श्रौर  तत्पश्चात  उनकी  नियुक्ति  जाती  है  ,

 लोक  सभा  तथा  विधान  सभा  के  विभिन्न  निर्वाचन-क्षेत्रों

 में  मतदाताश्रों  की  संख्या  में  विषमता

 *337.  श्री  दुर्गा  चन्द  :  क्या  विधि  स्थाय  ate  कम्पनी  काय  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 क्या  यह  सच  है  कि  देश  में  लोक  att  विधान  सभा  के  विभिन्न  निर्वाचन  क्षेत्रों

 मतदाताश्रों  की  संख्या  में  बहुत  विषमता  है  ;

 तो  विभिन्न  नि  वाचन  stay ह  न ॥  में  मतदातांभ्रों की  संख्या  के  बारे  में  समान  पद्धति
 भ्रपनाने

 के  लिए  सरकार  क्या  कार्यवाही कर  है  ;
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 गंगा  यह  सच  है
 लि  पेतीय  मेलों  ें  सोक  सभा  तथा  विधान  सभा  के  निर्वाचन  क्षेत्र

 mike हुर  तक  फैल  x  है  ;

 कया  qadta  क्षेत्रों  में  लोक  सभा  ate  विधान  सभा  के  निर्वाचन  क्षेत्रों  के  लिए  पृथक  पद्घति

 झंपनाने  का  विचार  है  ;  श्रौर  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 fafa,  न्याय  श्रौर  कम्पनी  कायें  मंत्री  शांति  wa  अलग  राज्यों

 में  sate  संसदीय  सभा  निर्वाचन  क्षेत्र  के  निर्वाचकों  की  त्रौसत  संख्या  में  कुछ  भिन्नता  है

 केवल  यही  कार्यवाही  की  जा  सकती  है  कि  निर्वाचकों  की  गिनती  यथा  संभव  की

 जाएं

 कुछ  निर्वाचन  क्षेत्र  दूर-दूर  तक  फले  हुए  है  ।

 जी  नहीं  ।

 श्री  दुर्गा  यन्द  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  जानना  चाहता  हुं  कि  किसी  निर्वाचन  क्षेत्र  क  परिसीमन

 के  लिए  gor  प्राधार  तथा  सिद्धान्त  है  ।

 att  शांति  भूषण :  संविधान  में  इस  बात  की  व्यवस्था  है  कि  किसी  राज्य  को  दिए  जाने  वाले

 संसदीय  निर्वाचन  क्षेत्रों  का  नियतन  उस  राज्य  की  जनसंख्या  में  maga  से  होगा  ।  यहां  मैं  ag  स्पष्ट

 कर  दू  कि  किसी  भी  राज्य  में  केवल  मतदाता  ही  नहीं  होते  श्रपितु  ऐसे  लोग  भी  होते  है  जिनकी  श्रायु  मतदान

 की  नहीं  होती  ।  क्ति  चूकि  किसी  भी  संसदीय  निवेचन  क्षेत्र  का  वितरण  वहां  की  कुछ  जनसंख्या के

 श्राधार  पर  होता  कभी  कभी  ऐसा  भी  हो  जाता  है  कि  उस  राज्य  में  मतदाताश्रों  का  अनपाल  समान,न

 हो  ऐसा  हीता  है  कि  चूकि  किसी  भी  राज्य  में  कुछ  संसदीय  निर्वाचन क्षेत्र  होते  है  मतदाताझ्ों

 की  कुल  संख्या  को  निर्वाचन  क्षेत्रों  की  संख्या  में  विभाजित  करना  पड़ता  है  इसका  परिणाम  यह  होता
 है  कि

 कुछ  राज्यों  में  मतदाताश्रों  की  श्रौसत  संख्या  alas  होती  है  तो  कुछ  में  कम  इसके  श्रति  रिक्त  किसी  भी

 निंवचिन केंते  को  भ्रखंडिंत  रुप  में  होना  पड़ता  हैं  alt  उसका  faada  नहीं  होना  चाहिए  ताकि  सुविधा  arte

 के  लिए  राज्य  में  10  प्रतिशत  ग्नतर  रखा  जा  सके  |

 श्री  दुर्गा  चन्द  :  क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  किसी  निर्वाचन  क्षेत्र  का  परिसीमन  करते  समय  उप

 aa
 के  भौगोलिक  पहलू  को  भी  ध्यान  में  रखा  QM STAT  है  क्योंकि  कई  निर्वाचन  क्षेत्रों  का  क्षेत्रफल  300  से

 500  किलोमीटर  तक  फैले  होते  है  जबकि  कुछ  निर्वाचन क्षेत्र  केवल  10  किलोमीटर  तक  होतें  है  ।

 श्री  शांति  भषण  :  चकि  एक  ही  राज्य  में  प्रत्येक  निर्वाचन  क्षेत्र  में मतदाताओं की  संख्या  श्रनमानत

 लगभग  बराबर सी  होती  है  इसमें  10  प्रतिशत  तक  होती  कई  निर्वाचक  क्षेत्रों  में

 संख्या  बिखरी  होती  ta  निर्वाचक  क्षेत्रों  का  क्षेत्रफल  सदैव बढ़ा  होता  है  ऐसा  केवल  उन

 राज्यों  में  होता  है  जहां  निर्वाचन  क्षेत्र  विस्तृत  होते  हैं  क्योंकि  ने  राज्य  बड़े  होते  हैं  जबकि  उनकी  जनसंख्या
 afar  नहीं  होती  ।

 श्री  के०  लकप्पा  सबसे  पहुत्वपण ८५  पहल  मतदाताझ्ों  की  परिगणना  का  है  ।  हमारा  संसदीय

 तथा  विधान  सभाओं  के  चनावों  का  aaa  ag  है  कि  श्रधिकांश  मतदाताओं  की  समचित  ढंग  से  परिगणना

 नहीं की  गई  है  ।  जो  लोग  परिगणना  के  लिए  जाते  हैं  वे  मंतंदाताओओं  की  समचित  ढंग  से  परिगणना  नहीं

 करते  ।
 फलस्वरूप  बढ़ी  संख्या  में

 मत
 दाताश्रों  के  नाम  मतदाताश्रों  की  सूची  में  सम्मिलित  नहीं  किए गए

 सरकार  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठा  रही  है  कि  संसदीय  तथा  विधान  सभाश्रों  की  चुनावों

 के  लिए  देश  में  मतदाताओं  की  परिगणना  समूचित  ढंग  से  हो  ।
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 atte

 उत्तर

 श्री
 शि भूषण :  यह  सुनिश्चित

 करने  के  लिए
 प्री  सावधानी  बरती  जायेगी  कि  परिगणना

 की  प्रेक्रिया  यथासंभव  सही  हो  ।  यदि  कोई  सुझाव  दिए  जायेंगे गे  तो  उन  पर  विचार  क्रिया  श्रौर

 कमियों  को  दर  किया  जायेगा  ।

 Shri  Kanwar  Lal  Gupta :  The  Hon.  Minister  has  just  stated  that  there  might  be  minor
 But  at  the  same  time  the  Hon.  Minister  knows  that  there is  vari- variations  up  to  10  per  cent.

 ation  from  30  to  40  per  cent  in  the  same  State.  Delimitation  is  done  after  10  years  on  the
 basis  of  Census  report.  Delimitation  should  be  done  after  every  five  years  and  that  too  on  the
 basis  of  voters’  strength.  Because  a  number  of  people  shift  from  one  place  to  another  place
 and  that

 causes
 a  difference  of  40  to  50  per  cent.

 Stri  Shaanti  Biushan  There  is  provision  in  the  Constitution  under  which  a  Delimitation
 Commission  is  set  up.  This  Commission  comprises  of  a  Supreme  Court  Judge,a  High  Court
 Juiz2  and  the  Chief  Election  Commissioner,
 to  delimitation.

 This  Commission  performs  the  work  relating
 Every  care  is  taken  to  see  that  there  should  not  be  much  variation,  but  if

 sometimes  on  the  eve  of  elgctions  population  on  the  large  scale  shifts  from  one  place  to  other
 place,  then  it  so  happens.

 Shri  Nathu  Siagh :  The  previous  Government  delimited  the  ‘Constituencies  ‘to  protect their  interests  They  had  expanded  the  area  of  several  Constituencies.  Whereas  some  consti-
 tuencies  were  made  small.  As  a  result  of  it,  some  parts  of  one  Constituency  were  included
 in  another  Constituency  I  want  to  know  the  Minister  whether  the  area  as  well  as  the
 population  of  a  Constituency  will  be  kept  in  view  while  improving  that  constituency  What
 steps  are  being  taken  in  this  regard  ?

 Shri  Shanti  Bhushan  That  15  why  the  provision  for  setting  up  a  Delimitation  Commission
 has  been  made  in  the  Act.  The  Speaker  of  the  Lok  Sabha  nominates-10  the
 Speaker  of  the  legislative  Assembly  of  that  State  in  which  the  Delimitation  is  to  be  done  nomi-
 nates  to  10  members  and  the  work  of  delimitation  is  done  under  their  supervision

 प्रो०  पी०  जी०  सॉवलंकर  :  मंत्री  महोदय  ने  यह  नहीं  माना  कि  लोक  सभा  तथा  विधान  aaa

 के  निर्वाचन  क्षेत्रों  में  की  संख्या  में  बहुत  श्रसमानता  है  ।  यहां  तक  कि  लोक  सभा  के  विभिन्न

 निर्वाचन  क्षेत्रों  में  ही  मतदाताओं  की  संख्या  में  बहुत  श्रसमानता  है  उदाहरण  के  लिए  मेरे  ही  निर्वाचन

 क्षेत्र  गांधीनगर  में  मेंरा  निर्वचन क्षेत्र  बहुत  बढ़ा  जिसमें  6,  20,000  मतदाता  हैं  जबकि  ay  निर्वाचन

 क्षेत्रों  में मतदाताओं की  संख्या  5  से  5h  लाख  तक  है
 ।

 इस  तरह  यह  लगभग  70,000  का  श्रंतर  है  |

 इसके  श्रतिरिक्त  जनसंख्या
 के  इधर  से

 उधर  जाने  के  फलस्वरूप  लगभग  25000  मतदाताश्रीं का  सूची  में

 नाम  नहीं  है  ।  कया  मंत्नी  महोदय  निर्वाचन  श्रायोग  को  कहेंगे  कि  वे  नियमित  रूपसे  समय  समय  पर

 दाताओं  की  सुची  की  जांच  करें  ताकि  इस  तरह  की  श्रसमानताझ्ं को  टूर  किया  जा  सके  ॥

 Shri  Shanti  Bhushan :  If  we  receive  any  such  complaint  from  the  Election  Commission  as
 the  Hon.  member  has  said  that  there  is  margin  up  to  70,  000,  we  would  certainyl  look  into  it

 delimitation.
 As  I  have  already  said  that  maximum  margin  of  10  per  cent  is  kept  there  for  the  convenience  of

 But  if  the  margin  is  much  higher  than  this,  then  the  attention  of  the:  Election
 Commission  would  be  drawn  to  it

 श्री  श्याम
 नन्दन  मिश्र

 :
 ऐसा  लगता  है  कि  वर्तमान  स्थिति  संविधान  के  उपबन्धों  के  श्रनुसार  नहीं

 संविधान के  WTTsos  81(2 2)  में  यह  उपबन्ध  है  कि  सीटों
 की

 संख्या  तथा  जनसंख्या  के  बीच  कुछ

 AAITT io  होगा  जो  कि  समूचे  देश  में  समान  रूप  से  होगा  ।  संवेधानिक स्थिति  तो  यह  है  ।  किसी

 निर्वोचन  क्षेत्र  में  इस  समय  यदि  एक  मतदाता  है  तो  दूसरे  में  तीन  श्रर्थात्‌  दूसरे  में  उनकी  संख्या  तिगुनी

 संविधान  के  उपबन्ध  को  ध्यान  में  रखते  हुए  ऐसा  कब  तक  चल  सकता  है  ।  क्या  बह  इस  TTA Twat

 को  दूर  करने  के  लिए  कोई  कार्यवाही
 कर

 रहे  हैं
 ?

 श्री  शांति  भूषण :  जैसा कि  मैंने  बताया कि  जहां  तक  बड़े-बड़े  राज्यों  का  सम्बन्ध है  उनमें  यह

 संवैधानिक  उपबन्ध  वहां  की  कुल  जनसंख्या  पर  निर्भर  करता  है  न  कि  उस  राज्य में  मतदाताझ्रों  की  संख्या
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 पर  से  यह  श्रंतर  हो  सकता  है  कि  किसी  राज्य  ere  की  प्रतिशतता  fice  हो  जबकि  दूसरे

 राज्य  में  कम  ।
 जहाँ  तक  संघ  राज्य  क्षेत्रों  का  सम्बन्ध

 इनके  लिए  एक  विशेष  उपबन्ध है  ।  क्योंकि

 उनके  लिए  उपबन्ध  करना  ही  पड़ेगा  ।  उदाहरण  के  लिए  यदि  कोई  संघ  राज्य  क्षेत्र  बहुत  छोटा  है  श्रौर

 उसकी  जनसंख्या  भी  बहुत  कम  हो  तो  भी  उसके  लिए  एक  संसदीय  निर्वाचन  क्षेत्र  व्यवस्था  करनी

 इती है  ।  इसका  परिणाम  यह  होता  है  कि  वहां  मतदाताओं  की  संख्या  बहुत  कम  होती  है  ।

 श्री  विनोद  भाई  शेठ  :
 मध्यम  वर्ग  के  परिवारों  के  हजारों  मतदाताओं  का  नाम  सूची  में

 संम्मिलित नहीं  किया  गया  है  ।  क्या  यह  तपु  सरकार  की  चालाकी  नहीं  है  ।  क्या  सरकार  प्रक्रिया

 को  अझासान  बनाने  पर  विचार  कर  रही  है  ताकि  मतदाता  श्रपने  नाम  सुची  में  सम्मिलिति  करवा  सकें  ।

 श्री  शांति  भूषण  :  चुनावों  से  पहले  एक  निकली  जाती  है  जो  कि  मतदाताओं  की  सुची

 में  शंद्धि  करने  के  लिए  होती  है  ताकि  कोई  भी  व्यक्ति  जिसका  नाम  मतदाता  सुची  में  न  हो  वह  भ्रपना  ताम

 सूची  में  सम्मिलित करन  के  लिए  प्रार्थना
 पत्र  भेज  सके

 प्रौर  उसके
 ऐ प्राथना  पत्र

 को  निपटाया
 जा  सके

 |

 प्रदि  लोगों  के  इधर  जाने  से  बड़ी  मात्रा  में  इस  तरह  की  भल  चक  हों  तो  उन्हें  तदनुसार भ्छ्  ही  निपटाया  जा

 सकता है  ।

 श्री  वी०  किशोर  चन्द्र  एस०  देव  :  इस  समय  मतदान  केन्द्र  जनसंख्या  तथा  किसी  क्षेत्र  में

 दाताओं  के  प्राधार  पर  स्थापित  किये  जाते  हैं  किन्तु  कुछ  गरवेतीय  क्षेत्रों  में  जहां  जनसंख्या  बिखरी  हुई

 मतदान  केन्द्र  तथा  निवासों  के  बीच  बहुत  दूरी  होती  है  प्रौर  लोगों  को  मतदान  लिए  मीलों  seat

 बलना  पड़ता  है  ।  इसके  फवस्लरुप  लोग  वहां  मतदान  के  लिए  नहीं  जाते  |  क्या  सरकार इसके  लिए

 कछ  व्यवस्था  करने  पर  विचार  कर  रही  है  ताकि  लोगों  को  10-15  मील  पैदल  न  चलना  पड़े
 ?

 श्री  कांति  भूषण
 :
 पहले

 भी
 ऐसे  स्थानों  पर  मतदान  केन्द्र  स्थापित  करने  के  लिएं  प्रयास  किए

 गए  ताकि  मतदाताओं  को  इतनी  कठिनाई  न  हो  ।  किन्तु  यदि  net  भी  कुछ  स्थानों  से  कुछ  शिकायतें

 झ्राती  तो  उन  पर  ध्यान  दिया  जायेगा  ।

 Shri  Ram  Kanwar  Berwa :  Favour  is  done  in  the  polling  booths  and  constituencies.  In
 the  past  from  my  Constituency  always  Opposition  member  was  elected.  Now  that  Constituency
 has  been  given  another  shape.  The  Hon.  ‘Minister  has  ‘not  accepted  my  suggestion.  In  my
 Constituency  there  afe  8  constituencies  of  Legislative  Assembly.  It  is  difficult  for  a  Harijan
 candidate  to  win  the  election  from  there  Favouritism  should  be  done  away  with  from  there.

 Shri  Shanti  Bhushan  I  have  no  knowledge  about  any  such  incident  taking  place  in  the
 past  If  a  notice  is  given  to  me,  I  would  collect  information  in  this  regard.  Care  will  be  taken
 to  avoid  such  incidents  in  future

 Shri  Manohar  Lal  From  the  very  inception  of  Democracy  in  India  some  constituencies
 in  some  states  are  being  treated  as  reserved  Constituencies  I  want  to  know  whether  there  are
 some  politieal  reasons  for  this  or  there  is  any  such  procedure  under  which  they  are  kept
 reserved

 Shri  Shanti  Bhushan :  The  reason  for  keeping  some  constituencies  reserved is:  to  avoid
 concentration  thereof.  Secondly  reserved  seats  are  mostly  kept in  those  areas

 where  the  popu-
 lation  of  Harijans  and  other  such  castes  is  bigger  than  other  castes.

 श्री  पी०  राजगोपाल  नायड  :  व्या  सरकार  को  पता  है  कि  एक  मतदान भएाप्य्या  dee  रहने

 वाले  लोगों  को  दूसर  मतदान  केन्द्र  से  जोड़  दिया  त  है  ।  यदि  तो  क्या  सरकार  ऐसा

 नहीं  होने देगी  ?
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 gent  महोदय  यदि  सूचना दी  गई  तो  इस गलती  में  ही  सुधार  हो  जाएगा |

 मैं  नहीं  जानता  कि  इससे  संसद  का  कोई  सम्बन्ध  है  ।.  कहीं  कुछ  गलती  के  कारण  ऐसा  हो

 गया  होगा  कि  एक  गांव  दूसरे  गांव  मिल  गया  होगा

 Shri  Shivnarain  Sarsunia:  So  fr  as  delimitation  is  concerned,  the  number  of  reserved
 seats  is  being  slowly  reduced.  The  population  of  Scheduled  Cast  sis

 increasing
 but  the  numb  r

 of  their
 seats  is  reducing.  Will  the  Minister  pay  his  attention  to  it?

 Shri  Shanti  Bhushan :  I  don’  t  think  that  the  number  has  gone  down.  If  the  Hon.  Member
 gives  me  notice,  I  would  try  to  collect  information  in  this  regard.

 Shri  Shivnarain  Sarsunia  :  In  the  Lok  Sabha  their  seats  have  come  down  from  86  to  85.

 Shri  Bhanu  Kumar  Shastri  Provision  has  been  made  to  include  the  names  of  those:  per.
 sons  in  the  list  of  voters  on  the  basis  of  applications  whose  names  are  not  already  there.
 There  are  so  many  places  where  nobody  is  educated.  For  example  in  my  Constituency  there
 are  10  lakhs  Adivasis  and  none  of  them  is  educated.  It  means  they  would  be  deprived  of
 including  their)names  in  the  list  of  voters  because  they  are  not  educated  and  they  cannot  write
 applications.  I  want  to  know  whether  Government  would  make  some  arrangements  to  facilitate
 such  persons  to  get  their  names  included  in  Voter’s  list

 Shri  Shanti  Bhushan  :  The  Election  Commission  conducts  surveys  from  time  to  time  and
 improvements  are  made  in  the  list  Besides  this  the  voters  list  is  revised  by  Election  Commission
 from  time  to  time  The  second  notice  is  issued  to  see  that  nobody  is  left  from  including  his
 pame  in  that  list

 duled  areas  have  been  finished  as  a  result  the  number  of  Adivasis  has  increased
 Shri  Raj  Vishwashwar  Rao:  Area  restrictions  have  been  removed  for  Adivasis  and  sche-

 I  want  to
 know  whether  the  number  of  seats  for  them  would  be  increased  keeping  in  view  the  increase
 in  their  number  ?

 Shri  Shanti  Bhushan  So  far  as  reserved  seats  are  concerned,  they  are  regulated  by  the
 Constitution  and  the  law.  The  allotment  of  Seats  has  been  done  accordingly.  र्व  Iam  informed
 about  any  omission,  that  would  be  looked  into

 Shri  Ram  Lal  Rahi :  No  doubt  many  people  cannot  cast  their  votes  because  their  names
 are  not  in,  the  list.  of  voters.  Unfortunately  the  voters’  list  are  prepared  by  the  Revenue  De-
 partment.  I  want  to  know  whether  any  legal  action  would  be  taken  against  the  officer  respon-
 sible  for  not  including  of  the  name  of  any  person  in  the  list  of  voters  ?

 Shri  Shanti  Bhushan  This  duty  is  performed  by  the  Election  Commission.  .They  use
 efficient  machinery  to  perform  this  d  «ty  If  it  is  found  that  any  body  has  delibrately  done
 some  wrong,  we  would  certainly  take  action  against  him

 श्री  एल०  के०  डोले  हमारा  यह  श्रनभव  रहा  हैं  कि  निर्वाचन  क्षेत्रों  झ्राकार

 जनसंख्या  के  घनत्व  के  श्रनसार  होता  है  ।  जिस  क्षेत्र  में  जनसंख्या  का  घनत्व  ofa  होता

 वहां  के  निर्वाचन  क्षेत्र  का  अकार  छोटा  होता  है  जहां  घनत्व  कम  होता  वहां  निर्वाचन

 क्षेत्र  का  झ्राकार  अनावश्यक  रुप  से  बड़ा  कर  दिया  जाता  है  ।  उम्मीदवारों  को  इतने  बड़े

 क्षेत्र  में  जाना  पड़ता  है  जिससे  कि  उसका  खर्चा  बढ़  जांता  है  ौर  कुछ  क्षेत्र  तो  ऐसे  हैं  जहां

 पंचा  भी  नहीं  जा  सकता ।  ऐसी  स्थिति  में  वित्त  .  लिए  अत्यघिक  प्रयास  करने  पड़ते  हैं  ।

 प्रत
 :  निर्वाचन  क्षेत्रों  के  श्राकार  में  व्याप्त  विभिन्नता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार

 चुनावों  ने  वाले  व्यय  के  मामले  में  कुछ  राहत  देने  पर  विचार  करने  के  लिए  तैयार

 श्रो  शांति  जब  मतदान  सुधार  सम्बन्धी  प्रस्ताव  पर  विचार  किया  जायेगा  तो

 चुनाव  में  वित्तीय  पहलू  के  प्रश्न  पर  विचार  किया  जा  सकता  है  ।  उस
 समय

 सभी  दलों
 wire aaa ।

 से  विचार  faqa  किया  जायगा  alc  जो  भी  सभंव  किया

 il
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 Dr.  Sushila  Nayar  :  It  is  our  experience  that  in  every  election  thousands  ‘of  voters  are
 deprived  of  their  franchise.  Every  time  voters  lists  are  prepared.  Sometimes  these  lists  are
 prepared  at  home.  1  want  to  know  whether  the  Hon,  Minister  would  consider  to  prepare  a
 permanent  voters  list  ?  When  any  voter  dies  his  name  should  be  removed  from.that  list  and
 those  who  become  eligible  for  franchise,  their  names  should  be  included  there.

 Today.  we  see  that  the  name  of  a  regular  voter  is  sometimes  missing  from  the  list,  The
 names  of  many  voters  whose  names  were  in  the  list  during  the  Lok  Sabha  elections,  were  not
 found  during  the  elections  for  local  bodies.  Some  arrangements  should  be  made  to  avoid  such
 situation.

 In  England  and  other  countries,  there  are  permanent  Constituencies,  but  in  our  country
 ‘the  process  of  delimitation  always  goes  0°.  If  any  candidate  finds  that  some  part  of  his  Consti-
 tuency  is  ag  inst  him,  he  gets  it  separated  from  his  Constituency  and  jt  is  linked  with  another
 Constituency.  I  want  to  Know  whether  the  Hon.  Minister  would  consider  to  have  permanent
 Constituencies  in  our  country  ?

 Shri  Shanti  Bhushan  :  We  cannot  have  a  permanent  list  hecause  old  voters  will  die
 and  new  voters  willcome  up.  Sometimes.some  voters  shift  from  one  place  to  another.  There-
 fore  we  cannot  have  permanent  voters  list.  The  old  voters  list  can  be  kept  in  view  while
 preparing  new  lists.

 So  far  as  permanent  delimitation  is  concerned.  that  too  is  not  pessible,  because  the  pepulation
 increases  and  decreases.  For  example  if  atsome  place  any  big  industry  is  set  up,.a  large
 number  of  people  will  shift  there.  Therefore,  permanent  delimitation  is  not  possible.  We
 will  have  to  make  some  changes  in  it  from  time  to  time.

 श्री  silo  एस०  रेड्डी  :  चलते-फिरते  मतदान-केन्द्रों  की  व्यवस्था  करना  सम्भव

 नहीं है  ताकि  लोगों  को  चलना  न  थ ल

 ay  शान्ति  भूषण :  उनके  सुझाव  पर  पूरा  ध्यान  fear  जायेगा |

 श्री  खरण  नरजरी
 :  आम  लौर  पर  अ्नुसुचित  जनजाति  के  लोग  संहत  क्षेत्रों  में

 गत  30  बर्षों  में  देखा  है  कि  अनुसूचित  जनजाति  निर्वाजिन-भ्षेत्नों का  परिसीमन  इस

 ढंग  से  किया  जाता  है  कि  श्रादिवासी  श्रारक्षित  निर्वाचन-क्षेत्नों  में  fontfeared  लोग

 बहुसंख्या  में  हो  हैं  श्रौर  इसी  कारण  अनुसूचित  जनजाति  के  लोगों  को  प्रतिनिधित्व

 नहीं  मिल  पाता  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  सम्बन्धित  कानून  क्या  क्या  सरकार  भविष्य  में

 अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  श्रारक्षित  निर्वाचन-क्षेत्रों
 का  इस  प्रकार  से  परिसीमन  करने

 के  लिए  ठोस  कदम  उठाने  का  बिचार  कर  et  है  ताकि  wrfearay: ait सभी  श्रनुसूच्ित

 जातियों  के  निर्वाचन  क्षेत्रों  में  श्रादिवासियों  की  बहुसंख्या  हो  ?

 att  शान्ति घंकि  निर्वाचन-क्षेत्र  भूगोलिक  संहत  यूनिट  में  होते  हैं  att  यदि

 feat  भूगोलिक  क्षेत्र  में  श्रादिवासी  बहुसंख्या  में  तो  निश्चय  ही  बह  एक  ऐसा

 क्षेत्र  होगा  जिसमें  श्नादिवाखियों  की  हुसंख्या  होगी  ।  परन्तु  aaa  किसी
 -  भूमोलिक  यूनिट

 में  बदि  वे  RATATAT  में  हैं  तो  इसमें  कुछ  नहीं  किया  जा  सकता ।

 Shri  Hukamdeo  Narain  Yadav  :  There  is  likelyhood  of  bogus  voting  at  a  polling  booth  in
 the  absence  of  any  genuine  identity  card  with  the  voters.  Whether  there  is  any  proposal  to
 issue  identity  card  with  photo  to  voters  to  check  it  ?  This  card  -willindicate  his  ‘serjal  number
 of  the  electoral  list  and.of  the  Polling  Booth  number  and  these  numbers  will  not  be  changed  till
 he  is  alive.

 hi Shri  Shanti  Bhushan  :  This  suggestion  is  very  good  but  it  involves  hu  ge  expenditure.  Its
 burden  will  be  on  poor  people  who  may  not  be  able  to  bear  it.
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 Shri  Dhanna  Singh  Gulshan :  Are  you  aware  that  some  reserve  constituencies  remain
 reserved  for  15  years  as  a  result  of  which  the

 people
 of  upper  classes  feel  depressed  as  they  do

 not  get  opportunity  to  elect  their  representative ?

 Shri  Shanti  Bhushan :  They  get  opportunity  because  they  can  stand  from  any  constituency.
 There  is  no  necessity  to  change  the  reserve  constituency.

 Shri  Krishan  Kumar  Goyal  The  delimi:ation  process  is  completed  after  every  ten.  years
 nd  these  ave  formed  on  political  basis.  Whether  keeping  in  view  all  these  things  Government

 propose  to  complete  the  work  of  delimitation  within  a  period  of  5  years  ?

 Siti  Stanti  Brishan:  It  is  not  that  this  work  of  delimitation  takes  a  period  of  ten
 years.

 Delimitation  Act  was  passed  in  1972  and  then  a  Delimitation  Commission  was  set  up  and  it
 has  completed  this  job.  Now  the  constitution  has  been  so  amended  that  constituencies  will
 be  changed  on  the  basis  of  census  after  2000  A.D

 श्री  प्मर  राप  प्रधान  :  पश्चिम  बगान  प्रान्त  में  इन्कलेब  जसे  कछ  क्षत्र  हैं  जहां  पर

 गणना  सम्बन्धी  कोई  व्यवस्था  नहीं  है  श्र  गत  कछ  चनावों  में
 इन  दौनों  के  लोगों  ने  चुनावों  भाग  नहीं

 लिया  ।  मेरा  प्रश्ते  यह  हैं  इत  लोगों  क  नाम  afer  करने  झर  चुनावों  े
 लेने  में  उनको

 सहायता  करने  के  लियेसरकार ने  क्या  कदम  उठाये  है  ?

 श्री  शान्ति  भूषण  :  यदि  माननीय  सदस्य  विस्तार  में  कोई  विशेष  प्रश्न  भेजते  हैं  तो

 इसकी  जांच  जायेगी  l

 Shri  Shiy  Narain :  No  action  is  taken  ण्  the  applications  submitted  before  the  Returning
 Officer  for  registration  of  names.  Moreover  some  constituencies  are  very  big  and  great  diffi-
 culties  are  experienced  in  casting  votes.  Will  you  provide  for  electrol  reforms  so  as  to  remove
 all  these  difficulties  ?

 Shri  Shanti  Bhushan :  There  is  provision  for  everything in  law.  If  everyone  of  us  do  his
 work  properly,  then  all  these  things  will  not  happen.

 weet  सहोदय  परब हम  सूचना  प्रश्न  संख्या  11  को  लेंगे

 wt
 सौगत  राय  :  यह  प्रश्न  fre  श्रल्प  सूचना  प्रश्न के

 रूप  में  grr

 श्री
 सी०

 के
 ०

 :
 गत

 सप्ताह  एक  प्रश्न  खाद्य  तेल  के  बार  में  पूछा  गया  था  3

 मंत्री  महीदय  श्रापकों  बता  सकते  थे
 कि

 इसे  श्रल्प  सूचना  प्रश्न  के
 अटता ay  में  नहीं  लिया  जा

 सकता ।

 mora  महोदय :  यदि  माननीय  सदस्य  ने  प्रश्न  पूछा  मंत्री  महोदय  को  उस
 प्रश्  का  उत्तर  देना  पड़ेगा  ।  कृपया  उनको  सुनिये  (saaere

 aft  शान्ति भ  उत्तर  चाहे  Ho  भी  मंत्री  का  यह  ह. कतन्य  हो  जाता  है
 कि  वह

 उस  प्रश्न  का  उत्तर  देने  की  स्थिति मे  ्  )

 अध्यक्ष  सहोदय  श्रब  तल्प  सुचना  प्रश्न  को  लिया  जायगा  |
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 Short  Notic*  Qu  stion  July  5,  1977

 अल्प  सूचना  प्रश्न

 SHORT  NOTICE  QUESTION

 बम्बई  मसें  कम्पनी  fafa  की  बठक

 11.  श्री  श्नार ०  क े०  सीन  :  क्या  न्य  ary | हि |  FATS  कम्पनी
 प्

 कार्य  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  he  ey

 क्या  जनवरी  तौर  फरवरी  1977  के  महीनों  के  दौरान  बम्बई  में  कम्पनी

 विधि  बोर्ड  की  बैठकें  हुई  थीं

 )  यदि  तो  कितनी  बैठकों  हुई  थीं  प्रौर  क्या
 भूतपूर्व

 विधि  श्री  गोखले

 के  दामाद  नेक  कम्पनियों  के  लिए  सलाहकार  के  रूप में  पेश  हुए  ्रौर

 (7)  यदि
 तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  ?

 न्याय  शौर  कम्पनी  काय  मंत्री  शान्ति  भूषण )  श्रीमान जी

 1977  .  बम्बई  में  कम्पनी  विधि  बोड़  seq  की  पांच  बेठक  तथा

 फरवरी  1977  में  पांच  som  हुई  थी ं।

 इन  बैठकों  में  सुनवाई  किये  गये  मामलों  में  से  किसी  में  भी  wag  fafa,  न्याय  एवं

 कम्पनी  कार्य  मंत्री  श्री  एच ०  शझ्रार०  गोखले  के  दामादों  में  से  कोई  पेश  नहीं  ह््ञ्रा  था

 उत्पन्न नहीं  होता  ।

 प्रो०  झ्रार०  Fo  MAT  :  इस  मामले  में  कुछ  गड़बड़ी  है  ।  श्रामतौर  पर  कम्पनी  कानून

 are  की
 बैठक  दिल्‍ली  के  बाहर  होती  wa  ये  दिल्‍ली  में  हो  रही  झ्रामतौर  पर  वे

 णक  महीन  में  5  बैठकें  करने  की  स्थिति में  नहीं  इसके  ग्रलावा  ये  बठक  लोक  सभा  भंग

 किये  जाने  के  बाद  17  जनवरी
 के  तुरन्त  बाद  श्रायोजित  की  गई ।  इन  दो  महीनों के

 ही  कम्पनी  कानून  ae  ने  मुख्य  निर्णय  लिए  क्या  कार्यवाहक  सरकार  इतने  महत्वपूर्ण

 इतनी
 जल्दी  ले  सकती  है

 ।  मैं
 जानता  चाहता  कि  क्या

 एक
 महीन  कम्पनी  कानून  ae

 की  इतनी  अधिक  बैठकें  श्रायोजित  करने  की  परम्परा  है  ।  दूसर  कया  इन्हें  दिल्‍ली  से  बाहर

 श्रायोजित  करना  इतना  श्रावश्यक  है  और  क्या  ऐसा  पहले  भी  किया  गया  है  ्रौर

 लोक  सभा  के  भंग  होने  के  तुरन्त  बाद  दो  महीनो ंके  बीच  इतने  महत्वपूर्ण  निर्णय  क्यों  लिए

 गय े?

 श्रो  शान्ति  भूषण :  पश्चिमी क्षेत्र  में  मामलों  सुनवाई के  लिये  ae  ने  दो  दो

 पीठ  श्रौर  एक-एक-सदस्यीय  पीठ  गठन  किया  ।  दो-सदस्यीय  पीठ  28  1976

 से  गठित  किए  गए  ate  श्री  राजभोपालन  का  एक-सदस्यीय  पीठ  6  1977  को  बनाया

 एक  सदस्यीय  पीठ  ने  1977  में  -10  मामले  निपटाये  wie  1977

 में  8  मामले  निपटाये  ।  दो-सदस्यीय  पीठ  ने  जनवरी  1977  में  15  मामले  श्रौंर  फरवरी

 1977  में  8  मामले  निपटाये

 प्रो ०  श्रार०  Fo  श्रमीन  जब  कतिपय  कम्पनियों  के  वकील  के  रूप  में  दामाद  के

 पग  होने
 >

 बार  में  पूछा  था  तो  विचार  सरकारी  भुगतान  के  बारे  में  नहीं  हवाला
 उस

 reer  नयों  ने
 = फीस  का  था  जो  कतिपय  क  ध  ह  क  दे  उ  नकी  सहायता  हेतु--सरकारी  तौर  पर  वकील  के  रूप
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 ————

 में  न  होकर  श्रप्रत्यक्ष  रूप  में--दी  गई  जानना  चाहता  हूं  कि  =n  इन  कम्पनियों

 जिनके  मामले  जनवरी-फरवरी  में  निपटाये  कुछ  फीस  दी
 है

 ?

 श्री  शान्ति  भूषण :  मुझे  इस  बार  में  कोई  जानगारी  नहीं  है  कि  far  मामलों  में  वे

 पेश  नहीं  हुए  उनके  लिए  भी  उन्हें  कोई  फीस  दी  परन्तु  एवरो  इन्डस्ट्रीस  के  मामले

 में  दामाद ने  नहीं  बल्कि  श्री  गोखले  की  श्रीमती  सुनन्दा  भण्डार  ने  वकालत  नामा  भरा

 ag  मामला  नई  दिल्‍ली  में  1975 में  दाखल  किया  गया  परन्तु  बम्बई

 में  पीठ  बनने  के  कारण  इसे  बम्बई  हस्तान्तारित  कर  दिया  गया  परन्तु  वह
 बम्बई  में

 उपस्थित  नहीं  हुई  ।

 श्री  के०  सुयनारायण  :  मैं  चाहता  हूं  कि  क्या  कोई  ऐसा  नियम  है  कि  दिल्‍ली

 के  भ्रलावा  किसी  और  स्थान  पर  बैठक  नहीं  की  जा  क्या  पिछली  सरकार  को  बम्बई

 या  किसी  श्रौर  स्थान  पर  ऐसी  बैठकें  श्रायोजित  करने  का  कोई  श्रधिकार  नहीं  ar?

 श्री  शान्ति  भूषण :  नहीं  ।  बैठकें  कम्पनी  कानून  बों  पीठों  बम्बई  में

 अ्रायोजित  की  जा  सकती  थीं

 Shri  Ugrasen  :  Why  the  former  Minister  of  Law,  when  he  was  all  in  all  of  the  ८0211
 Law  Board,  held  so  many  meetings  in  his  constituency  during  process  of  elections  ?

 Shri  Shanti  Bhushan  Sitting  (4  reguler  benches  are  hcld
 Madras  and  Bombay  in  respect  of  bench  cases.

 in  Dejhi,  Calcutta,

 Shri  Ugrasen  :  This  is  not  the  reply  to  my  question.

 Shri  Shanti  Bhushan  :  I  cannot  say  anything  about  it.

 श्री  श्यामनन्दन  मिश्र  :  हम  जानना  चाहते  हैं  कि  प्रति  माह  शझ्रायोजित  की  जाने  वाली

 बैठकों  की  श्रौसत  संख्या  क्या  wie  फरवरी  के  महीने  में  श्रायोजित  की  गई  बैठकों  की

 संख्या  थी  श्रौर  फरवरी  में  बोडें  द्वारा  क्या  महत्वपूर्ण  बातें  तय  की  गई  ?

 Shri  Shanti  Bhushan  :  If  the  hon.  M-mber  gives  notice  in  this 1  ogard  I  can  give  information
 after  collecting  the  same.

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 Broad  Gauge  Line  from  Rampur  to  Kathgodam  (U.P.)

 +128.  Dr.  Murli  Manohar  Joshi:  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state :
 (a)  whether  fo  undation  stone  for  the  construction  of  a  broad  gauge  railway  line  from

 Rampur  to  Kathg  od  am  (U.P.)  was  laid  in  1974  by  the  then  Prime  Minister  ;

 (b)  if  so,  the
 Progress  made  so  far  in  this  work ;  and

 ©  the  time  by  which  this
 scheme  is  proposed  to  be  taken  up  for  implementation  ?

 st
 stone  tein  Projec

 er  of  Railways  (Prof.  Madhu  Dandavate)  :  (a)  to  (c).  Yes,  Sir,  the  foundation t
 the  Railway  B  udget.

 was  slaid  by  the  then  Prime  Minister  in  1974.  The
 The  Final  Loc

 Project  is  included  in
 on  the  project  has  al  SO  been  starte

 ation  Survey  is  nearing  completion  and  construction  work
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 Written  Answers
 Asadha

 14,  1899  (Saka)
 sa

 रेल  इंडिया  ट  बनीकल  एण्ड  इकानामिक  सर्विसेज  का  गठन

 324.  श्री  श्रार०  कोलनथाइवेल  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 रेल  इंडिया  टेक्नीकल  एण्ड  इकोनामिक  सर्विसेज  के  संगठन  एवं  गठन  की  स्थिति  क्या

 संगठन  की  अब  तक  की  उपलब्धियां क्या  हूं
 ?

 रेल  मंत्री  (Mo  मधु  श्रौर  रेल  इंडिया  टेक्नीकल  एंड  इकोनामिक

 सर्विसेज  लिमिटेड  में  रेल  मंत्रालय  के  प्रशासनिक  नियंत्रण  के  श्रधीन  सरकारी  क्षेत्र  का

 एक  रजिस्टर्ड  प्रौद्योगिक  संस्थान  जिसका  प्रधान  कार्यालय  नयी  दिल्‍ली  में  हैँ  ।  इस  कम्पनी  की

 इस वर्तमान  प्राधिकृत  हिस्सा  पूंजी  एक  करोड़  रुपये  att  अ्रभिदत्त  हिस्सा  पूंजी  10  लाख  रूपये  है

 कम्पनी  की  प्रबन्ध  व्यवस्था  के  लिये  एक  पण॑ंकालिक  प्रबन्ध  निदेशक  श्रौर  2  पूर्णकालिक

 कार्यकारी  निदेशक  हैं  |  भ्रध्यक्ष  रेलवे  इस  कम्पनी  के  भ्रंशकालिक  ग्रध्यक्ष  हैं  श्रौर  वम्पनी  के  प्रबन्धक

 बोड़े  में  तीन  at  ग्रंशकालि  निदेशक  भी  हैँ  ।

 2  यह  कम्पनी  प्राथमिक  रुप  में  भारत  से  बाहर  के  देशों  में  रेलवे  लाइनों  के  संचलान  तथा

 प्रबंध  के  सभी  क्षत्रों  में  परामशं  देने  संबंधी  सेवायों  की  भारी  मांग  की  पूर्ति  के  लिए  1974 में  स्थापित  की

 गयी  थी  ।

 3  रेल  इंडिया  टेक्नीकल  एवं  इ  कोनोमिक  सर्विसेज  लिमिटेड ने  विदेशों  में  निम्नलिखत
 परियोजनाएं

 सफलतापूर्वेक  सम्पन्न  की  हैं  :--

 (i)  सीरिया में  तीन  नयी  लाइनों  का  (450  कि०मी ०  )  प्राधिक  श्रध्ययन  सहित  व्यावहारिक

 एवं  लागत  श्रध्ययन |

 (ji)  ईरान  में एक  नयी  लाइन  (325  feo  के  लिए  प्राथमिक  व्यावहारिक  एवं

 लागत  |

 (ili)  घाना  रेलवे  में  विशेष  रुप  से  चल  स्टाक  के  भ्रनुरक्षण  मानक  तथा  सामान्य रुष  से

 रेलवे  प्रणाली  में  सुधार  के  लिए  प्रणाली  श्रध्ययन  |

 4  इस  समय  यह  कम्पनी  विदेशों  के  निम्नलिखित  कार्यों  में  संलग्न  है

 (1)  रेलवे
 की

 कायें  प्रणाली  के  विभिन्न  क्षेत्रों  में  निपुण  कार्मिकों  की  जायरे
 की

 राष्ट्रीय  रेलव

 में  काम  करने  के  लिए  प्रति  नियुक्ति  श्रौर  साथ ही  स्वदेश  स्थित  कार्यालयों से  भ्रपेक्षित
 सेवाश्रों की  व्यवस्था  |

 )  फिलीपीन  राष्ट्रीय  रेलवे  की  474 कि  ०
 मी

 ०  लम्बी  मनीला  लेगापी  लाइन को  मजबत

 करने  तर्थी  फिर  से  बिछाने  के  सम्बन्ध  में  देना  ।

 (iii)  घाना  tara  पर  चल  स्टाक  तथा  डीजल  रेल  इंजनों  के  अनुरक्षण  में  सुधार  करने  के

 लिए  ट्रेनिंग  सुविधाझों  की  व्यवस्था  के  सम्बन्ध  में
 ।

 (iy)  reafeas  रेलवे  कार्पोरेशन  के  लिए  लाइन  के  श्रमान  प्रौर  नयी  लाइनों

 के  मानक  निर्धारित  करने  के  सच्दभ  में  श्रल्पवधि  या  दीर्घावधि  उपायों को  सूत्र  बद्ध

 करने के  लिये  वर्तमान  रेल  प्रणाली  के  श्रध्ययन  के  लिए  की  व्यवस्था
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 5  1977
 ah

 >  बोलर  fara  ि  srr
 a  यह  कम्पनी  देश  ्  भातर  नरन  लिखित  क  ci  ष

 हाथ  में  लिए  हुए  हैं
 —

 (i)  ब्रहमपुत्र  नदी
 पर

 सड़क  पुल  के  निर्माण  के  लिए  सर्वक्षेण  ॥

 (ii)  सरपर्युक्त  उल  के  लिए  अपेक्षित  अधिकतम  उवेरक  तथा  कच्चे  माल  के  परिवहन

 की  व्यवस्था |

 (iii)  पूर्वी  भारत  में  सुपर  थर्मल  पावर  प्लांट  के  लिए  इसके  निकट  लूप  रेलवे  सेवा  के  निर्माण

 हेतु  परामशं  सेवा  |

 (1९7)  दक्षिण  भारत  में  एक  भारी  इस्पात  कारखाने  के  लिए  रेल  संबंधी  सुविधाश्रों  के  बारे

 में

 (V)  भारत  के  पूर्वोत्त री  क्षेत्र  में  प्रांत  रिक  जल  परिवहन  के  लिए  परामशं  सेवा

 1976  में  इस  कम्पनी  ने  जो  कार्य  किए  उनके  सम्बन्ध  में  कम्पनी  12  का  लाभांश

 किया  गया  |
 साशा

 इस  वर्ष  थी  यह  कम्पनी  भारी  लाभ  अजित  करेगी  |

 गुस्वायूर-कुट्टीपुरस  रेलव  लाइन  के  लिए  ver  प्राथसिकता

 *
 5325,  श्री  कण  Wo  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  ग्पिा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  केरल  राज्य  में
 कुट्टी  गरम  रेलवे  लाइन  के  निर्माण

 उच्च  प्राथमिकता देने  का  भ्रौर

 यदि  नहीं  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्री  (sito  मधु
 :  श्रौर  गुस्वायुर  के  रास्ते  कुट्टी-पुरम  से  तक

 सम्पकं  के  लिए  प्रारंभिक  इंजीनियरी  एवं  यातायात  सर्वेक्षण  किया  गया  है  प्रस्तावित  लाइन  60

 किलोमीटर  लम्बी  होगी  at  भ्रनुमान  है  कि  इस  पर  लगभग  11  करोड़  रुपये  की  और

 इसमें  1.  4  प्रतिशत  वित्तीय  प्रति  vat  मिलेगा  ।  रिपोर्टे  की  जांच  पूरी  हो  जाने  पर  इस  लाइन  के  निर्माण

 के  सम्बन्ध में  निर्णय  किया  जाएगा  लेकिन  यह  काम  संसाधनों  की  उपलब्धता  पर  निर्भर  करेगा  ।

 त्रिवेणी  एक्सप्रैस  रेलगाड़ी  के  यात्रियों  का  लूटा  जाना

 *
 326.  sit  सुखदेव  प्रसाद  दर्मा  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  8  1977  को  शअतरमपुर  स्टेशन  के  ज्रिवेणी

 एक्सप्रैस  रेलगाड़ी  के  यात्नियों  के  लूटे  जाने  के  समाचार  की  श्रोर  fi  गया

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  शरर

 सरकार  का  भविष्य  में  यात्रियों  की  सुरक्षा  की  व्यवस्था  बढ़ाने  के  fac

 कया  कार्यवाही  करने का  विचार

 रेल
 मंत्री  (30  मधु  दंडवते  )  श्र

 जी  हां  8-6-1977  को  70

 डाउन  लखनउ-चोपन  एक्सप्रेस  में  aaa  डकती  की  घटना  घटी  ।  जब  यह  गाड़ी  लाल
 गंज  ae  रामचोरा  az  रेलवे  स्टेशनों  के  बीच  जा  रही  तब  तीन  उपद्रवियों  ने  छਂ
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 यात्रियों  की  लूट  लिया  श्रौर  दो  एक  श्रटेची  केस  तथा  एक  ah केस  दूसरे  दज  के

 दी
 ्

 य डिब्बा  नं०  9068  से  नीचे  फेंक  यात्रियों  के  विरोध  करने  पर  उन्होंने

 को  चाक  से  घायल  कर  दिया  wie  एक  wer  यात्रि  पर  एक  देशी  पिस्तौल  चला  दी  जिससे

 उसका  बाजू  घायल  हो  गया  ।  उपद्रवियों  ने  होसपाइप  स्टापर  को  ढीला  कर  दिया  श्रौर  कक
 घायलों न  ध  के  कारण  जब  गाड़ी  की  रफ्तार  धीमी  तब  वे  गाड़ी  से  कूद  गए

 में  से  दो  को  भ्रस्पताल  में  भर्ती  कराया  गया  ?  जो  सुराग  मिले  उनके  का्थेवाही

 करके  दो  अभियुक्तों  (1)  मुख्तार  ,  पुत्र  शहजाद  हुसेन  (2)  अबल  हुसन

 पुत्र  बशीर
 को  गिरफ्तार  कर  लिया  गया  ये  दोनों  व्यक्ति  कस्बा  लाल  गोपाल  गंज

 थाना  जिला  इलाहाबाद  के  निवासी  थे  ।  उन्होंने  अपने  इस  श्रपराध  को  स्वीकार  कर

 लिया तथा  उनसे  40  साडियां  तथा  कछ  कपड़े  बरामद  किए  गए  ।  बाद  में  एक  अरन्य  ब्यक्ति

 मोहीउद्दीन  ग्रल्ल  जो  लाल  गोपालगज  का  निवासी  था  गिरफ्तार  कर  लिया  गया  ate

 उससे  लूटी  हुई  कलाई  घड़ी  तथा  एक  देशी  पिस्तौल  बरामद  चुराई  गई  सम्पत्ति की  कुल
 कीमत  15,000-  रुपए  है  जिसमें जसे  लगभग  की  सम्पत्ति  शर  एक  कलाई

 घड़ी  पहले  ही  बरामद की  जा  चुकी  है  ।'  सरकारी रेलवे  इलाहाबाद  ने  भारतीय  दंड

 संहिता  को  धारा  394/412  के  अझन्तगत एक एक  मामला  दर्जे  कर  लिया  wet  मामले  की

 जांच-पड़ताल  की  जा  रही  तीनों  दोषी  व्यक्तियों  को  जेल  भेज  दिया  गया

 चूंकि  कानून  श्रौर  व्यवस्था  बनाए  रखना  राज्य  सरकारों  का  काम  इसलिए

 की  जान-माल  की  रक्षा  करना  राज्य  सरकार  की  जिम्मेदारी  गश्त  लगाने का  काम

 तेज  करने  के  लिए  रेल  मंत्रालय  ने  राज्य  सरकारों  से  श्रनरोध किया  है  श्रौर  राज्य  सरकारों  ने  रात

 को  महत्व-पुर्ण  गाड़ियों  में  मार्गे-रक्षियों की  व्यवस्था  प्लेट  फार्मों
 प्रौर

 *  दूसरे  दर्जें
 प्रतीक्षालयों  में  नियमित  गश्त  लगाने  के  लिए  कर्मचारी  तनात  करके  अपराधियों  पर

 नजर  इस  प्रकार  के  भ्रपराधों  नियंत्रण  रखने  के  लिए  शझ्रावश्यक  कारवाई  की

 qazat  के  लिए  विशष  श्रनुभाग

 *  327.  थी  सरत  कुमार  कार  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 )
 क्या  उनके  मंत्रालय  में  पर्यटकों  के  लिए  एक  विशेष  WTA i  खोलने  तथा  भारतीय

 रेलों को  पर्यटकों  के  लिए  श्राकर्षक  बानने  का  कोई  प्रस्ताव  श्रौर

 विदेशी  प्येटकों
 को

 श्राकर्षित  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई

 रेल  मंत्री  (sto  मधु  दंडवते  )  :
 जी  नही ं।

 एक एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रख  दिया  गया  जिसमें  विदेशी  पयटकों  को

 cst TA: fol  करने  के  लिए  की  गई  कार्यवाही  का  उल्लेख  किया
 गया  है  ।

 विवरण

 विदेशी  न  एव  विदेशों  में  रहने  वाले  भारतीयों के  1-6-77 से  इन्डरेल

 पास  टिकटों  एक  योजना  गई  जिसमें  उन  टिकटों  कीः  वैधता  की  के
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 14  1899  (3  त म  )  लिखित  उत्तर

 oo  भारतीय  रेलों  पर  श्रसीमित  यात्रा
 की

 a naata
 दी

 गई  है
 ।  ये

 —
 7  से  90  दिन

 तक  की  विभिन्न  वैधता  श्रवधियों  के  लिए  जारी  किए  जाते  हैं  पौर  उनके  किराए  नीचे  लिखे

 अ्रनूसार हैं
 नाय  $$

 ि  डालर
 a  a  et  pr  eye 12175.0 70.0

 वधता को  सोमा
 वातानुकूलित  दर्जा  पहला  दर्जा|  दूसरा  दर्जा

 कुर्सीयान
 ee  ——————  क

 7  दिन  70  35  12

 15  fea  100  50  17

 21  दिन  125  63  21

 30  दिन  150  75  25

 60  दिन  220  110  37

 90  दिन  260  130  45

 349 से  12  वर्ष  तक  के  बच्चों  के  लिए  Del  किराया  लिया  जाता  है  जो  निकटतम

 ee
 डालर  तक

 होता

 इन  टिकटों  को  केवल  विदेशी  नागरिकों  तथा  at}  रहने  वाले  उन  भारतीयों  को  _

 बेचा  जा  रहा  है  जिनके  पास  ag

 weer  होते  भुगतान  विदेशी  मुदरा  में  करना  होता

 at

 बिक्री  के  लिए  ये  टिकट  निम्नलिखित स्थानों  पर  उपलब्ध हैं

 1.  रेलवे  पर्यटक  पश्चिम  aa  बम्बई  ।

 रेलवे  पर्यटक  मध्य  बम्बई वी०

 रेलवे  पयटक  फेयरली  कलकत्ता ।

 केन्द्रीय  श्रारक्षण  दक्षिण  पुर्व  एंसप्लेनेड  मन्शन्स  कलकत्ता |

 केन्द्रीय  श्रारक्षण  दक्षिण  मद्रास  मद्रास

 रेलवे  ह  उत्तर  बड़ौदा  नई  दिल्‍ली  ।

 सके  ये  टिकट  ऐसे  मान्यताप्राप्त  रेलवे  ट्रेवल  एजेन्टों  द्वारा  भी  बेचे
 जा

 सकते

 हैं  जिनके  पास  ford  बैंक  ore  इण्डिया  से  प्रतिबन्धित  मद्रा  विनिमय  करने  का  लाइसेंस  ati

 3  पासਂ  धारी  को  पास  की  वैधता  की  अवधि  में  राजधानी  एक्सप्रेस  गाड़ियों

 सहित  सभी  गाड़ियों  से  अपनी  इच्छानुसार  यात्रा  करने  का  श्रधिकार  होगा  चूंकि  राजधानी
 एंक्सप्रेस क े|  किराए  में  भोजन  प्रभार  शामिल  होते  ग्रतएव  राजधानी  एक्सप्रेस  गाड़ियों में
 भोजन  के  लिए  कोई  प्रभार  नहीं  देना  पड़ता  इसके  श्रलावा  पासਂ  पर  यात्रा

 नरने  वालों  को  शयन  mfarTare  gear  सुपर  फास्ट  गाड़ियों  द्वारा  यात्रा  के  लिए  पूरक
 प्रभार  का  भुगतान  नहीं  करना  पड़ता  |  बैधता  की  अवधि की  गणना  प्रथम  यात्ना  की  तिथि

 से
 duct  समाप्ति  की  तिथि  की  मध्य  रात्रि  तक  की  जाती है  ।  ‘geste  पासਂ  का  श्रांशिक

 रूप  से  उपयोग  किए  जाने  श्रथवा  निचले  दर्जें  में  यात्रा  के  लिए  किराए  की  वापसी  नहीं
 की

 जाती
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 14,  MSs aka)
 ee  ve,

 4  oe  सतियों  के  पिए  रेलवे  ततिल ०५  मे  oder  तर

 अथवा  पाउण्ड  ccf  में  ही  aaa  स्वीकार  किया  जाता  है  ।  wer  विदेशी  warm  went

 को  प्राधिक़त  डालर  से  भ्रपेक्षित  मात्रा  में  रुपयों  में  परिवतित  करानी  होती  हैं  और  तब

 प्रमाण  पत्न  के  साथ  रुपयों  में  भगतान  किया  जाता  है  1

 श  विदेशी  पर्यटकों  को  गाड़ी  छूटने  की  तारीख  से  एक  वर्ष  पहले  afra  area  कराने

 की  झ्नुमति  है  जबकि  wer  यात्रियों  को
 छः

 माह  की  अनुमति  महत्वपूर्ण  स्टेशनों  पर  चुनती

 हुई  गाड़ियों  में  विदेशी  पर्यटकों  के  लिए  श्रारक्षण  का  कोटा  निर्धारित  बम्बई  वी०

 भ  गेट  फेयरली  प्लेस  aster  हाउस  काठगोदाम

 स्टेशन  पर  पर्यटकों  के  मागे-दर्शन  के  लिए  रेलवे  के  after  गाइड  रखे  गए  इसके  अझलावा

 इस  के  see  भी  जारी  किए  गए  हैं  कि  जहां  व्यावहारिक  श्रारक्षण के  अनध्रयक्त

 मुख्यालय  कोटे  से  विदेशी  प्येटकों  को  स्थान  ्रारक्षित  कर  उपर्यक्त  सुविधाएं

 चदेशों  में  रहने  वाले  उन  भारतीयों  की  भी  उपनब्ध  हैं  जो  विदेशी  wet  में  भगतान  करें  ।

 6  रेलवे  की  तार  लाइनों  का  इस्तेमाल  कर  सकने  रेलवे  के  मान्यता  प्राप्त

 पर्यटन  एजेन्टों  को  यह  सुविधा  दी  गई  है  कि  वे  विदेशी  पर्यटक  दलों  के  green  के  लिए  एक

 वष॑  पहले  सम्बद्ध  प्ारक्षण  कार्यालयों को  सीधे  भगतान किए  गए  जवाबी  तार  भेज  सकते हैं

 इस  तार  में  केवल  बर्थ/सीटों  की  कुल  संख्या  टिकटों  के  नम्बर  देने  की  अवश्यकता

 होती  ।  अ्रारक्षण  का्येलयों  are  तार  की  प्राप्ति  के  48  घंट ेके  भीतर  उसका  जवाब  दिया

 जाना  weal  का  झलग-प्रलग  राष्टीयता  झादि  का  ब्यौरा  यात्रा

 होन ेके  10  दिन  पहले  तक  बताया  जा  सकता

 इंडिया  टोबेको  कम्पनी  लिमिटेड

 *  328.  श्री  ज्योतिमंथ  बस  :  क्या  fafa,  न्याय  श्रौर  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उन्हें  इस  बात  की  जानकारी  कि  इंडिया  टोबैकों  कम्पनी  लिमिटेड

 पहले  एक  ब्रिटिश  नियंत्रित  कम्पनी  इम्परिल  टोबेको  कम्पनी  लिमिटेड  के  नाम से

 जानी  जाती  का  गुप्त  रूप  से  निम्न  कम्पनियों  पर  वित्तीय  नियंत्रण
 है

 इण्डिया  प्राइवेट  लिमिटेड  सी०  पी०  wo  समिट  इन्वेस्टमेंट  इंडिया

 दिल्‍ली  एंटरप्राइजिज  ars  ate  कन्टेनर  मेकिंग  कम्पनी
 नीलाम्बुर  प्लान्ट  एण्ड

 ट्रीलरस  कम्पनी  ate  समिट  फिल्म्स  श्रौर

 क्या  भूतपूर्व  प्रधान  मंत्री  ने  इंडिया  टोबैकों  कम्पनी  लिमिटड  श्रौर  वजीर  सुलतान

 कम्पनी  लिमिटेड  द्वारा  नियंत्रित  सब  श्रन्तसेम्बद्ध  कम्पनियों  के  रजिटेस्शन  सम्बन्धी

 अपने  निष्कर्षों को  उलट  दिया

 fafa,  न्याय  श्रौर  कम्पनी  ata  मंत्री  (1)

 ग  में  नामित  नीलाम्बुर  प्लान्ट एक  ट्रोलरस  कम्पनी  तथा  सुमित  faora  का

 autre  के  स्न्तगंत  संयुक्त  स्कन्ध  कम्पनियां होन
 rat  प्रतीत  नहीं  होता  ञ््त  इन  दोनों  की  बाबत

 सूचना  उपलब्ध  नहीं  है
 ।
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 (2)  आई ०  eto  ato  लिमिटेड  (arya  इन्डिया  टोबैको  कम्पनी )  के  पास  मिमेक  इन्डिया

 प्राइवेट  लिमिटेड  के  10  रु०  की  दर के  105,000  साधारण  हिस्सों  मे ंसे  17,500  हिस्से हैं  । ~

 इन  दोनों  कम्पनियों  का  निदेशक  मंडल  साझा  नहीं  साम्य  wea  प्रबन्ध  की  दृष्टि  से

 एकाधिकार एवं  निबंधनकारी व्यापार  प्रथा  श्रधिनियम  की  धारा  के  अनुसरण में  ये  उपक्रम

 एक दूसरे से  सम्बन्धित  नहीं  हैं  ये  कम्पनियां  कम्पनी  1956  की  धारा  370  (  )

 के  सीमान्तर्गत  एक  ही  प्रबन्ध  के  श्रन्तगंत  भी  नहीं  हैं  ।

 (3)  प्रश्न  में  निदेशित सी  ०  पी०  To  का  सी ०  पी०  ए०  कन्सल्टेन्सी  सर्विसेज  प्राइवेट  लिमिटेड

 होने  की  धारणा  यह  कम्पनी  argo  टी०  सी ०  लिमिटेड  रजिस्ट्रार  शेयर  हस्तांतरण
 अभिकर्त्ता  wie  1976  से  पांच  ag  की  अवधि  के  लिये  नियुक्त हुई  थी ।  दोनों  कम्पनियां

 न  तोਂ  ग्रन्तःसम्बन्धित  हैं  भ्रौर  ना  ही  एक  ही  प्रबन्ध  के  अन्तगंत  हैं  ।

 (4)  शेष  तीन  जिनके  सही  नाम  ये  प्रतीत  होते  (1)  दिल्‍ली  इन्टरप्राइजेज

 प्राइवेट  लिमिटेड  (2)  सुमित  इन्वेस्टमेंट  प्राइवेट  तथा  (3)  काडे  बोर्डे  ७५ (

 भी  न  तो  सम्बन्धित श्रौर  ना  एक  ही  प्रबन्ध  के  भ्रन्तगंत पाई  गई  हैं

 ऊ
 ~

 (  )  उन  निगम  जो  कम्पनी  1956 की  धारा  370.0  के  भ्रनुसरण

 में  एक  ही  प्रबन्ध  के  अन्तर्गत  नहीं  के  दिये  गये  ऋणों  को  तुलन-पत्नों  में  प्रकट  करना  श्रपेक्षित

 नहीं  प्रत: इस  बाबत  सुचना  उपलब्ध  नहीं  है

 भाग  ऐसी  धारणा  है  कि  प्रश्न  के  भाग  में  दिये  गये  पंजीकरणों का

 एकाधिकार  एवं  निबंधनकारी  व्यापार  प्रधा  अधिनियम  की  धारा  26  से  सम्बन्धित  प्रश्न में  वर्णित

 कम्पनियों  की  बाबत  भूतपूर्व  प्रधान  मंत्री  द्वारा  इस  विषय  में  कोई  निष्कर्ष  नहीं  दिये  गये  प्र्त  निष्कर्षों
 को  उलटने  के  लिये  कोई  अवसर  नहीं  था  ।

 रेलवे  में  aata—faziet  तत्वों  का  सक्रिय  होना

 *  330.  श्री  एम०  रामगोपाल  रेड्डी  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  18  1977  के  एक्सप्रेस  में  ‘Uedt  सोशल

 छुलीमेंट्स  अ्रगन  एक्टिव  इनरेलवेज  में  समाज-विरोधी  तत्व  फिर  से  शीषेक  के d

 अन्तर्गत  प्रकाशित  समाचार  की  दिलाया  गया

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?  ।

 रेल  मंत्री  (Sto  मधु  दंडवते  )  :  WT  (a).  यह  सच  है  जिन  चटनाश्रों  का  ऊपर

 उल्लेख  किया  गया  है  वे  हुई  पुलिस  ने
 सभी

 मामले  दर्ज  कर  लिये  हैं  ae  उनकी  जांच-पड़ताल
 की  जा  रही  पुलिस  की  चं  कदी  में  कड़ायी  लायी  गयी

 समान  की  बुकिंग  के  लिए  प्राहकोन्मख  योजना

 *
 331.  श्री  डी०  बी०  चन्द्रगौडा  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उत्तर  रेलवे  ने  एक  नई  WeTrys  योजना  लागू  की  जिसके  ल  श्रासानी

 से  बुकिंग  होती  है  site  सामान  की  ढुलाई  में  विलम्ब
 भी

 समाप्त  हो  गया  ौर

 (@)
 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है

 ?  /



 Written  Answers  July  5,  1977

 रेल
 मंत्री  (sto  we  दंडवते  )  :  जी  हां

 उत्तर  रेलवे  ने  1976  से  चुने  हुए  12  स्टेशनों  बढ़ाकर  श्रब  18

 कर  दिया  गया  से  भारतीय  रेलों  के  74  स्टेशनों
 प्र्न  बढ़कर  80  हो  गये  तक  ‘Fea’

 यातायात  भार  से  निकासी  के  लिए  एक  नथी  युक्तियुक्त  योजना  श्रारम्भ

 की  इस  योजना  के  श्रन्तर्गत  माल  स्वीकार  किए  जाने  के  दिन  इन  सभी  18  स्टेशनों से

 सीलबन्द  यान  स्रत्य  79  स्टेशनों  को  सीधे  रवाना  कर  दिये  जाते  भले  ही  सीधा  भेज  जाने  वाले

 सीलबन्द  यानों  की  न्यूनतम  भार  सम्बन्धी  निर्धारित  शर्तें  पूरी  न  होती  हों  ऐसे  यानों  को  चुनी  हुई

 सुपर  एक्सप्रेस  मालगाड़ियों  द्वारा  भेजा  जाता  है
 ।

 पूर्वोत्तर  tad  में  तीसरे  at  चौथ  ग्रेड  के  पढों  के  लिए

 चयन  संमिति

 *  332.  strat  रेणुका  देवी  बड़कटकी  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  पूर्वोत्तर  रेलबे  में
 तीसरे  श्रौर  चौथे  ग्रेड  के  पदों  के  fae  व्यक्तियों  का  चुनाव

 करने  के  लिए  चयन  समिति  श्रौर

 (a)  यदि  तो  समिति  के  सदस्यों  के  नाम  कया  हैं  ?

 रेल  मंत्री  (stto  मधु  दंडबते  )  :  पूर्वोत्तर  रेलवे  में  तीसरी  श्रेणी  के  लिए  नियुक्ति
 रेल  सेवा  मुजफ्फर दुर झ  कें  जरिये  होती  चतुथें  श्रेणी  की  रिक्तियां  अधिकारियों

 की  एक  समिति  द्वारा  सेवारत  नेमित्तिक  श्रमिकों  की  जांच  करके  भरी  जाती  हैं  ।

 रेल  सेवा  श्रायोग  में  एक  अध्यक्ष  ate  एक  सदस्य  सचिव  होते  सदस्य

 सचिव  का  पद  रिक्त  है  ।

 रुपसा-तालबन्द  छोटी  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  बदलना

 न  535.  att  एस०  क्या  रेल  मंत्री  यह  बंताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रेलवे  में  रुपसा-तालबन्द  छोटी  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  बदलने  के

 बारे  में  नये  सिरे  से  सर्वेक्षण  किया  गया

 यदि  तो  कब  श्रौर  सर्वेक्षण  कब  तक  पुरा  श्रौर

 क्या  उक्त  लाइन  पर  माल  तथा  सवारी  गाड़ियों  के  चलने  में  सुधार  करने  के  बारे  में

 हाल  ही  में  कोई  कार्यवाही  की  गई  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 रेल  मंत्री  (tro  मधु
 :  श्रौर  रुपसा-तालबन्द  छोटी  लाइन को

 बड़ी  लाइन  में  बदलने  के  लिए  एक  सर्वेक्षण  1972-73 में  पुरा  किया  गया  था

 उड़ीसा  सरकार
 से  श्रनुरोध  गया  है  कि  इस  लाइन  द्वारा  सेंवित  क्षेत्र  में  उनके

 द्वारा  स्थापित  किये  जाने  वाले  प्रस्तावित  उद्योगों  के  ब्यौरे  तथा बन  एवं  खनिज  सम्पदा  के  दोहन

 के  लिए  ser  विकास  योजनाएं  प्रस्तुत  करें  ।  इस  लाइन  पर  ie  अधिक  निवेश  के  सम्बन्ध सें  विनिश्चय
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 राज्य  सरकार  से  मांगे  गये  ब्यौरे  प्राप्त ह हने  तथा  परियोजना  का  नये  सिरे से  मूल्यांकन  करने  के

 पश्चात  किया  जाएगा  ॥

 विशेष  श्रेणी  tag  प्रशिक्ष  परीक्षा  के  माध्यस  से

 प्रशिक्षञ्रों  का  चनाव

 *336.  श्री  पी०  त्यागराजन  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 )  विशेष  श्रेणी  रेलवे  प्रशिक्षु  परीक्षा  के  श्राधार  पर  वर्ष  1974 से  1977 तक  की
 वधि  में  प्रत्येक  वर्ष  कितने  का  चयन  किया  शभ्रौर

 वर्ष  1974  से  अराज  तक  भर्ती  किये  गये  व्यक्तियों के  प्रत्येक  बेंच  में  से  कितनेਂ

 व्यक्तियों  ने  पाठ्यक्रम  को  सफलतापुवक  पुरा  किया
 ?

 वर्ष  1974  से  1977  तक  की  श्रवधि के  दौरान रेल  मंत्री  सध  दण्डवते

 श्रायोजित  परीक्षा  के  श्राधार  पर  विशेष  श्रेणी  के  जो  प्रशिक्ष  भर्ती  किये  गये  उनकी  संख्या  नीचे

 थी  गयी  है

 (1)  1974  17

 (2)  1975  23

 10 (3)  1976

 (4)  1977  संघ  लोक  सेवा  श्रायोग  द्वारा

 प्रवरण  का  काम  नहीं

 कियां गयो  है  ।  10

 वारों  को  रखने  का  विचार  है  |

 विशेष  श्रेणी  के  प्रशिक्षुओं  में  से  किसी  ने  भी  4  ag की  श्रभी

 थ्री  नहीं  की  क्योंकि  उन्होंने  1975  में  या  उसके  बाद  सम्हाला है  ।

 निर्वाचनों  में  मतदाताश्रों  के  हस्ताक्षर  अथवा  का  निशान

 प्राप्त  करने  की  परिपाटी

 *  339  श्रीमती  पावंतो  कृष्णन  ;  क्या  न्याय  श्रौर  कम्पनी  कायें  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  मतपत्रों  के  प्रतिपर्णों  पर  मतदाताओं  के  हस्ताक्षर  अथवा  अंगूठे  के  निशान

 प्राप्त  करने  की  परिपाटी  लाग  करने  के  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही  है

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी ब्यौरा  कया

 निर्वाचनों  को  नितान्त  निर्बाध  six  निष्पक्ष  बनाने के  लिये  are  दया  उपाय  सोचे
 जा  रहे  हैं

 ?

 fafa,  न्याय  श्रौर  कम्पनी  कार्य  मंत्री  शान्ति  :
 श्रौर  यह  प्रश्न

 सरकार
 के  सामने  विचार  के  लिए  श्राया  इस  विषय  पर  श्रभी  कोई  विनिश्वय  नहीं  किया  गया  है

 (a)
 सरकार  निर्वाचन  तंत्र  में

 सुधार  के  लिए  अ्रावश्यक  कार्यवाही पर  निर्वाचन  संबंधी
 विचाराधीन  सुधारों  के  भाग  के  रूप  में  विचार्‌  करेगी  ।
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 भारतीय  उर्वरक  lana  दुर्गापुर  के  प्रबंधकों  द्वारा  कार्मिक  संघ  के

 सभी  अधिकारों  पर  रोक  लगाया  जाना

 *  540.  श्री  रेणु  पद  दास  :  कया  पेट्रोलियम  तथा  रसायन  श्र  c SAT  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  इस  तथ्य  की  झ्रोर  दिलाया  गया  है  कि  भारतीय  उर्वरक  निगम

 के  दुर्गापुर  एकक  के  प्रबन्धक  श्रमिक  वग  के  कार्मिक  संघ  सम्बन्धी  पर  रोक  लगाने  के  लिए

 ज्यादतियां कर  रहे  हैं  ;  ौर

 (@)  यदि  तो  क्या  सरकार  ने  भारतीय  sae  निगम  कमंचारी  दुर्गापुर  द्वारा  लगाये

 गये  के  बारे  में  कोई  जांच  की  है  ?

 पेट्रोलियम  तथा  रसायत  श्रौर  c SAH  मंत्री  हेमवती  नन्दन  इसका  कोई

 प्रमाण  नहीं है  कि  दुर्गापुर  एकक  के  प्रबन्धक  श्रमिक  वर्ग  के  कामिक  संघ  सम्बन्धी  श्रधिकारों  पर

 रोक  लगाने  के  लिए  ज्यादतियां कर  रहे  हैं  ha

 (@)  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 तेल  कम्पनियों  का  कार्यकरण  सुधारने  के  लिए  कार्यवाही

 *  341.  श्री  के०  :  कया
 पेट्रोलियम  तथा  रसायन  श्रौर  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे
 कि

 क्या  उनका  मंत्रालय  तेल  कम्पनियों  के  कार्यकरण  में  सुधार  करने  तौर

 लाने के  लिए  कोई  कायंवाही  कर  रहा  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  कया  हैं  ?

 पेट्रालियम  तथा  रसायन  att  उर्वरक  मंत्री  हेमदती  नंदन  :  र  (a) )
 मंत्रालय  ने  कच्चे  तेल  के  उत्पादन  पद्धति  में  सुविधाश्रों  का  कच्चे  तेल  के

 श्रायातों  के  परिवहन  सम्बन्धी  शोधनशाला  ईंधन  तथा  हनि  श्रौर  डाउन  टाइम  में  कमी

 करने  से  उपकरणों  भ्र  संस्थापनों  के  प्रयोग  में  ग्रनुकूलतम  जैसे  विषयों  का  झध्ययन  कर  लिया है

 इन  अध्ययनों  के  परिणाम  तेल  कम्पनियों  को  भेज  दिये  गये  थे  झर  अ्रनेक  मामलों  में  मितव्ययता

 की  जा  चुकी  है  तथा  उपरोक्त  श्रध्ययनों  में  निहित  सिफारिशों  को  कार्यात्वित  करने  के  परिण।मस्वरूप

 इनकी  कार्यकुशलता  में  सुधार  हुआ है  ।  इस  प्रकार  के  कदम  निरन्तर  उठायें  जाते  हैं  |

 कुछ  उपक्रमों  द्वारा
 किराये  पर  लिए  गए  स्थान

 _
 342.  श्री  के०  सुर्यनारायण

 :
 क्या  पेट्रोलियम  तथा  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 ही

 क्या  उनके  मंत्रालय  ने  मंत्रालयधीन  सावंजनिक  उपक्रमों  द्वारा  राजधानी  में  कार्मालय

 से  किराये  2  sy  र
 तथा  गोदाम  बनाने  के  उद्देश्य  पर  स्थान  लेने  के  बारे में  कोई  मार्गेदर्शी  सिद्धान्त  निर्धारित
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 es  नव

 क्या  फार्मास्यूटिकल्स  लिमिटड  तथा  चाव  उ  awe  लिमिटेड  जैसे  कु
 उपक्रमों  ने  अ्रत्यधिक  किराये  पर  स्थान  ले  रखा  यदि  तो  किराया  किस  प्रकार  तथा  किस  स्तर  पर

 तय  किया  गया  था  ;  पदे  की  maf  क्या  है  श्रौर  प्रत्येक  फ्लैट  अथवा  फ्लैटों  के  लिये  कितना

 किराया  अदा  किया  गया  था  ;

 इन  उपक्रमों  द्वारा  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  के  नेहरू  प्लेस  वाणिज्यिक  कम्पलैक्स

 में  TTL  राजधानी  में  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  के  किसीਂ  wea  काम्पलेक्स  में  किराये  पर  स्थान  लेने

 के  रास्ते  में  क्या  कठिनाइयां  हैं  ;  त्रौर

 किराये  को  युक्तिसंगत  करने  श्ौर  सस्ती  दर  पर  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  का  स्थान

 लेने  की  संभावना  का  पता  लगाने  के  लिये  wa  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 azar  तया  रसायन  श्रौरर  उबेरक  मंत्री  हेमवती  नंदन  agat ) :  नहीं  ।

 नहीं  ।  इस  मंत्रालय  के  अ्रधीन  सरकारी  क्षेत्र  की  उपक्रमों  द्वारा  दिल्‍ली  में  लिये  गये

 स्थानों  के  लिए  war  किये  जा  रहे  किराय  अत्यधिक  नहीं  समझे  जाते  हैं  ।

 इस  मंत्लालय  के  ग्रधीन  सरकारी  क्षेत्र  को  दी  उपक्रमों  अर्थात ष्  फर्टिलाइजर  कारपोरेशन

 आफ  इण्डिया  तथा  नेशनल  फर्टिलाइजर्स  लि ०  पहले  से  ही  डी०  डी०  ए०--स्वीकृत  वाणिज्यिक  उद्योग

 समूह  में  ।  नप  उपक्रमों  ने  दुसरे  क्षेत्रों  में  स्थान  लिए  हुए  थे  ग्रौर  इन  स्थानों  में  ही  रह  रहे

 हैं  क्योंकि  या  तो  डी०  डी०  ए०  काम्पलैक्स  में  उचित  समय  पर  उपयुक्त  तथा  पर्याप्त  स्थान  सुलभता
 से  उपलब्ध  नहीं  थे  अथवा  वर्तमान  समय  में  उनके  झ्रधिकार  में  जो  स्थान  हैं  सस्ते  हैं  या  उनमें  से  कुछ

 के  दिल्‍ली  में  केवल  छोटे  छोटे  सम्पर्क  कार्यालय  हैं  ।

 बम्बई  हाई  मैं  उत्पादित  प्राकृतिक  गेस  के  उपयोग  के  बारे  a

 श्रन्तमंत्रालयीय  समिति

 2527.  श्री  Fo  मालता  :  कया  पेट्रोयिलम  तथा  रसायन  श्र  उर्वरक  मंत्री यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  बम्बई  हाई  तटदूर  क्षेत्रों  श्र  gee  क्षेत्रों  में  भारी  मात्रा  में  उत्पादित  होने  वाली
 अतिरिकत  प्राकृतिक  पस  के  परिवहन  श्रौर  उपयोग  की  योजना  बनाने  के  लिये  omar  समिति

 बनाने  के  प्रस्ताव  पर  सरकार  विचार  कर  रही  है  ;  श्रौर

 तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 पेट्रोलियम  तथा  रसायन  श्रौर  उवेरक  मंत्री  reveal  नंदन  :  से

 कच्चे  तेल  बम्बई  हाई  क्षेत्र की  सहयोजित गैस  की  इष्टतम  उपयोगिता  का  प्रश्न  तभी  से  सरकार

 के  विचाराधीन  है  जब  से  इस  बात  की  जानकारी  हो  गई  कि  उपरोक्त  उत्पाद  वाणिज्यिक  महत्व  के  हैं  ।

 फरवरी  1975  सरकार  ने
 बम्बई  हाई  के

 तेल
 तथा  गैस  का  इष्टतम  प्रयोग  करने  हितु  उपाय  सुझाने

 के  लिए  उद्योग  के  विशेषज्ञों  प्र  प्रतिनिधियों  सहित  एक  कार्यकारी  ग्रूप  की  नियुक्ति  की  ।  उक्त

 कार्यकारी  ग्रूप  की  सिफारिशों  की  जब  जांच  की  जा  रही  तभी  बम्बई  हाई की  सहयोजित  गैस

 उपयोगिता के  कुछ  पहलुश्रों के  सम्बन्ध  में  महाराष्ट्र  सरकार  प्रौर  गुजरात  सरकार  से  प्रत्यावेदन  प्राप्त
 हुए थे  ।  इस  सारे  मामले  पर  aes  सचिवालीय  बैठकों  में  श्रौर  गुजरात  तथा  महाराष्ट्र  के

 के
 मुख्य  मंत्रियों

 के
 साथ  विचार  विमश  कर  लिया  गया  है  तथा  तत्पश्चात्‌  तकनीकी-श्राधिक
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 धाराओं  पर  इस  श्राशय  का  निर्णय  लिया  गया  था  कि  तेल  शौर  सहयोजित  गैस  को  लाने-लेजाने  के

 लिए  बम्बई  हाई  क्षेत्र  से  बरास्ता  उरान  से  ट्राम्बे  तक  पाइपलाइन  बिछायी  जानी  चाहिये  जहां  पर

 ada  टर्मिनल  स्थापित  किया  जायेगा  ।  सहयोजित  गैस  को  विखंडित  किया  जायेगा  श्रौर  इसमें

 से  तरल  पेट्रोलियम  गस  को  निकाल  कर  उपभोक्ताओं  को  मुहैया  की  जायेंगी  ।  गैस  के  भारी  विखंडित

 भागों  को  क्रड द  स्ट्रीम  में  मिला  दिया  जायेगा  att  हल्के  विखंडित  भाग  को  उर्वरक  के  निर्माण  के  लिए

 प्रयोग  में  किया  जायेगा  ।  हल्के  विखंडित  भागों  जब  तक  ay  उवेरक  यूनिटों  को  श्रारम्भ  नहीं

 किया  तब  तक  विद्युत  उत्पादन  के  लिए  शाट-रन  के  समय  में  उपयोग  करने  की  सम्भावना

 भी  विचाराधीन  है

 2.  बम्बई  हाई  की  सहयोजित  गैस  के  उपयोग  से  उत्पन्ननयी  परियोजनाओं  की  स्वीकृति

 और  कार्यान्वयन  को  प्रभावी  बनाने  के  लिए  एक  विशेष  afaareia  समिति  का  गठन  किया  गया  है  ।

 इस  विशेष  समिति  में  पेट्रोलियम  रसायन  तथा  उर्वरक  ऊर्जा  मंत्रालय  व्यय

 योजना  श्रायोग  तथा  ser  विभागों  के  सचिव  शामिल  होंगे  ।

 3.  सरकार  ने  यह  भी  निणय  लिया  है  कि  afer fart  क्षेत्र  से  गुजरात  तक  एक  समूचित

 याइपलाइन  से  मुक्त  गैस  को  लाने-ले-जाने  के  सम्भावी  श्रध्ययन  की  की  जानी  चाहिये  ।

 Closure  of
 Barauni  Refinery

 2528.  Shri  Yuvraj:  Will  the  Minister  of  Petroleum  and  Chemicals  and  Fertilizers  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  a  loss  of  rupees  15  crores  was  suffered  as  a  result  of  Barauni
 (Bihar)  refinery

 remaining  closed  during  the  rainy  season  last  year  ;

 (b)  whether  there  was  considerable  water  logging  in  the  said  refinery  which  could  not  be
 drained  out  due  to  mismanagement  ;  and

 (c)  if  so,  the  time  by  which  action  would  be  ta  ken
 against

 the  officers  responsible  therefor
 indicating  the  action  to  be  taken  ?

 The  Minister  of  Petroleum  and  Chemicals  and  Fertilizers  (Shri  N.  Bahuguna)  :  (a)  to  (c)
 The  Barauni  Refinery  experienced  an  unprecedented  heavy  downpour  on  18/19th  Sept.  1976.
 The  rain  water  accumulated  ‘within  the  refinery  compound  could  not  drain  out  since  the  water
 built  up  in  the  surrounding  area  was  also  very  high.  This  blockage  to  the  free  flow  of  drainage
 by  gravity  from  the  refinery  resulted  in  rainwater  entering  the  cable  trenches,  some  electrical
 installations  etc.  on  account  of  which  the  refinery  had  to  be  closed  down  on  19th  Sept.,  1976°
 After’  the  accumulated  water  had  cleared,  the  sub-merged  motors  were  opened  up  and  dried/

 repaired  as  necessary.  Some  cable  lines  were  also  rectified.  The  production  could  recom-
 mence  only  after  15  days.

 2.  The  shortfall  in  crude  processing  due  to  chis  shutdown  was  almost  made  up  in  the  sub-

 sequent  months  and  the  actual  throughput  achieved  by  Barauni  refinery  for  the  year  1976-77
 was  2°882  million  tonnes  as  against  the  budgeted  figure  of  2°9  to  million  tonnes.  However,
 a  substantial  portion  of  even  this  marginal  shortfall  in  Barauni  Refinery’s  throughput  was  made

 up  by  processing  additional  crude  at  Gauhati  Refinery  where  the  actual  crude  throughput  was
 0-841  million  tonnes  as  against  the  budgeted  figure  of  0-83  million  the  year.  The
 cost  of  the  repair  works  to  the  sub  merged  électrical  installations  was  approximately  Rupees
 one  lakh  only  and  there  was  no  other  damage  or  loss  to  the  refinery  installations.  . 115  calamity
 was  as  a-direct  result  of  the  unprecedented  rainfalland  was  not  attributable  to  an  y  ca

 relessness or  negligence  on  the  part  of  any  refinery  personnel.

 The  State  Government  is  actively  considering  measures  to  ensure  adequate  drainage  in
 the  Barauni-B2gusarai  Industrial  Complex  area.

 HETATTYT  मिराज
 सेक्शन  पर  बड़ी  लाइंन

 2529.  श्री  श्रार०  के०  सहालगी  :
 कया  रेल

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fr

 क्या  महाराष्ट्र  सरकार  ने  लाटूर-पंढरपुर-मिराज  सैक्शन  पर  बड़ी  लाइन  के  निर्माण
 .

 का
 अनुरोध

 किया  है
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 यदि  तो  श्रौर

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  महाराष्ट्र  सरकार  के  अनरोध ्य  को  स्वीकार  कर  लिया है
 ?

 1960  से  |

 मिरज-पंढरपुर  कुरडूवाड़ी--लातूर  छोटी  लाइन  का  बड़ी  में  परिवर्तन
 करनेਂ

 नि  नग
 के  लिए  सर्वेक्षण  कराया  गधा  है  ।  धन  की  के  co oe VON  परियोजना का  प्रारम्भ  करना

 संभव  नहीं  हो  पाया  है

 Agreement  for  Import  Crude  1  il

 2530.  Shri  Meetha  Lal  Patel:  Will  the  Minister  of  Petroleum  and  Chemicals  and
 Fertilizers  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  have  si  gned  recently  any  agreement  with  any  country  for  import of  crude  oil  ;  and

 (b)  if  so,  the  details  in  this  regard  प

 The  Minister  for  Petroleum  and  Chemicals  and  Fertilizers  (Shri  H.  N.  Bahuguna)  :  (a)  and
 (b).  Indian  Oil  Corporation  have  recently  entered.  into.  an  agreement  with  .PETROMIN,  the
 National  Oil  Company  of  Saudi  Arabia,  for  the  supply  of  1-1  of  Arabian  Light
 crude  oil  during  the  calendar  year  1977.  ‘It  would  not  be  in  the  commercial  interest  of  the
 Indian  Oil  Corporation  to  disclose  further  details.

 Railway  Link  for  Cement  Factory  at  Neem  Ka  Thana

 2531.  Shri  Lalji  Bhai  :  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  Ministry  has  refused  to  link  with  a  railway  line  the  cement  factory  pro-
 posed  to  be  set  up  at  Neem  Ka  Thana  (District  Sikar,  Rajasthan)  as  a  result  of  which  the  work
 of  the  factory  has  come  to  a  standstill;  and

 (b)  if  so,  the  facts  in  this  rgard  ?

 The  Minister  of  Railways  (Prof.  Madhu  Dandavate):  (a)  and  (b)  While  examining  the
 proposal  for  setting  up  a  cement  factory  at  Neem  Ka  Thana  the  saturated  line  capacity  position
 on  the  Ahmedabad-Delhi  Metre  Gauge  Route,  and  the  difficulties  that  arise  out-of  transhipment
 problems  were  pointed  to  the  Industries,  Ministry  and  the  part,  who  subsequently  shifted  the
 pro  posed  cement  plant  to  Morak  near  Kota  on  the  Broad  Gauge.  This  alternative  site  has  been
 cle  ared  by  Railway  Ministry.

 नासिक  में  tag  द्वारा  ट्रेक्शने  उपकरण  संयंत्र  ~ (zaara Pad

 इक्पिव्मेंट  प्लांट  )  की  स्थापना

 2532.  श्री  बंसन्तਂ  साठ े:  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रेलवे  द्वारा  महाराष्ट्र  राज्य  में  नासिक  के  स्थान  पर  एक  ट्रेक्शन  उपकरण  संयंत्र

 इक्विपमेंट  प्लांट  )  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  हैं  ;

 यदि  हां  तो  उक्त  प्रस्ताव  का  ब्यौरा  क्या  हैं  ate  इसे  कंब  क्रियान्वित  किया

 क्या  महाराष्ट्र  सरकार ने  राज्य  में  नई  लाईनों  के  rs lade att  लाईनों में  सुधार  के
 लिये  प्रस्ताव  पेश  किये  > ठ  श्रौर

 यदि  तो
 उन प्रस्तावों का  ब्यौरा  क्या  है  श्रौर  उन  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया है  ?
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 रेल  (sto  मधु  :  यह  विनिश्चय  किया  गया  है  कि  महाराष्ट्र  में नासिक

 रोड  में  स्टाक  के  लिए  एक  क्षण  मोटर  FTavot,  भारी  मरम्मत  स्थापित  कर

 दिया  जायें  ।

 ग्राशा  है  कि  यह  जिस  पर  लगभग  3.  87  करोड़  रुपये  खच  होने  का  अनुमान

 1980  तक  पुरी  हो  जायेगी  ।  इस  कारखाने  में  लगभग  500  भ्रादमी  नियोजित  किये  जायेंगे

 are  इसमें  प्रति  मास  30  कबंण  मोटरों  की
 मरम्मत  होगी

 ्रौर  (T)  महाराष्ट्र  सरकार  समय-समय  पर  निम्नलिखित  नई  रेलवे  लाइनों  के  निर्माण

 की  सिफारिश  की  है  :

 भ्राप्टा-बरपदा-दासगांव-गोझ्रा

 शोलापुर-उसमानाबाद-बीड़-पठन-भ्रौरंगाबाद-चालिसगांव प्रौर  धूलिया  से  TWAT  |

 3  बल्हारशाह-अ्रष्ठी-्रल्लापल्ली-गुरुपल्ली-सूरजगढ़  भमरागढ़  &  जगदापुर

 को  मिलाने  वॉली  बड़ी  रेलवे  लाइन  ॥

 कालुम्ना  खापरखेड़ा  1!

 कुर्ला-पनवेल  (Hat-aurs  का  भाग )  |

 मिरज-पंढ़  रपुर-बार्सी-लातूर  खण्ड  का  छोटी  लाइन  से  बड़ी  लाइन  में  श्रामान

 बतन

 नोमिनाबाद  के  रास्ते  लातूर-परली--बैजनाथ  ।

 धुगुस  के  रास्ते  ।

 कोल्हापुर-र  नारगिरि  ।

 10  कराड़-चापलुन  |

 11  दरवहा-पुसाद  |

 बडने  रा-अ्रम  रावती-नरखेड  |

 13.  चिखली  के  रास्ते  खामगांव-जालना  |

 14.  उमरेर  ।

 15  गंगाखेड-से  बोधन  अझौर  नांदेड  से  लातूर  रेलवे  लाइन  |

 16  मनमाड  मालेगांव-धूलिया-नरधना  ॥

 1.0 7.0  कुरडुवाडी-करमाला-नागर-करमाला-भ्ौरंगाबाद  श्रौर  कुरड्वाड़ी-शिगनपुर  रेलवें

 लाइन |

 18  धुगुस  से  रेलवे  लाइन  ।

 19  कोल्हापुर-नागपुर  रेलवे  लाइन  ।

 20
 चनाका  बोरी  के  रास्ते  भीमकुण्ड  तक

 a  इसे  वाणी  श्रथवा  धुगुस  से  मिलाना
 21  दिवा-बेसिन  रेलवे  लाइन  वनगांव  से  ।

 22
 बम्बई-म्रहमदनगर-परली  रेलवे  |
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 23  पुणे-नासिक  रेलवे  लाइन  ।

 24.  तागपुर-राम  टेक-क  टंगी

 25.  नागपुर-रामटेक-जबलपुर

 26.  अम  रावती-गप्रचलपुर-धरणी-खश्डवा  ।

 2 7-  पंढ़रपुर से  लोनन्द  |

 वित्तीय  कठिनाइयों  को  ध्यान  में  रखते  फिलहाल  केवल  निम्नलिखित  लाइनें  निर्माणाधीन  |

 विचाराधीन  हैं  — ee

 1  12.  75  करोड़  रुपये  की  लागत  पर  दिवा  ate  बेसिन  के  बीच  42
 कि

 ०मी
 ०

 लम्बी  रेल  लाइन  का  निर्माण-कार्य चल  रहा  है  श्रौर  इसके  1980  तक  पुरा हो  जाने की  श्राशा  है

 Construction  of  Rathanpur-Chahan  Railway  Line

 2533.  Shri  Moti  Bhai  Chaudhary  :  चहा  the  Miniser  of  Railways  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  extent  to  which  construction  work  of  Rathanpur-Chahan  railway  line  has  been
 completed  ;

 (b)  when  was  its  survey  conducted  ;  and

 (c)  the  time  by  which  the  construction  work  of  this  railway  line  would  be  completed  ?

 No  survey  has  been  carried The  Minister  of  Railways  (Prof.  Madhu  Dandavate)  :  (a)  to  (c).
 out  for  a  new  railway  line  from  Rathanpur  to  Chahan  and  it  is  not  proposed  to  take  up  its
 construction  at  present.

 गोथ्या  दमन  श्रौर  दीव  के  पेट्रोल  बेस  से  प्राप्य  राजस्व

 2534.  श्री  एडुग्राडों  क्या  पेट्रोलियम  श्रौर  रसायन  तथा  उ्बरक  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  दमन  श  दीव  के  पट्रोल  बेंस  से  केन्द्रीय  खजाने  को  वार्षिक  श्राय  कितनी

 होती है  ?

 पैट्रोलियम  तथा  रसायन  श्रौर  उवरक  मंत्री  हेमवती  नंदन  :  वर्ष  1976-77

 के  दमन  श्रौर  दीव  में  पैट्रोल  की  बिक्री  से  निम्नलिखित  कुल  शुल्क  की  वसुली  हुई  :--

 में )

 )

 207.  36

 दम  3.61

 दीव

 कुल |  210.97
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 राष्ट्रीय  स्वयं  सेवक  संघ  के  नेता  की  यात्रा  के  श्रवसर पर  विशेष

 गाड़ियां  चलाना

 2535.  श्री  रवि :  व्या  रेल  मंत्री  यह  बताने .  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  zag  सेवक  संघ  के  tt  देवरस  की  मई  में  यात्रा  के  दौरान  श्रोलवक्को ट

 मंडल  में  एर्नाकुलम  तक  दो  विशेष  गाड़ियां  चलाई  गई  ix

 रत है  अर  सम्बद्ध  व्यक्तियों यदि  तो  विशेष  गाड़ियां  चलाने  के  लिये  क्या  शर्तें  निर्धाी  प्

 द्वारों  कितनी  धनराशि  जमा  कराई  गई ?

 रेल  मंत्री
 मधु

 :  जी  at

 यात्रियों  की  भाड़  की  निकासी  के  लिए  रेलवे  a  सुविधा  हेतु  a

 विशेष  गाड़ियां  चलायी  गयी  थीं  ।  टिकटों  की  बिक्री  द्वारा  यात्रियों से  कुल  26,861. 45  रुपये

 वसूल  किये  गये  थे  ।

 शिवपुरी-ग्वालियर
 लाइन  को  श्रलाभप्रद  लाइन

 घोषित  करना

 2536.  श्री  माधवराव  सिंधिया  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  ao ach |  ने  की  कृपा  कंःरेगे  वि

 ~

 क्या  किसी
 विशेष  रेलवे  लाइन  को  अलाभप्रद  घोषित  करने  के  लिये  कुछ  दशाब्दियां

 qa  सरकार  द्वारा  नियुक्त  की  गई  समिति  के  प्रतिवेदन  की  समीक्षा  करने  का  सरकार  का  विंचार

 यदि  तो  क्या  जो  लाइनें  तब  श्रलाभप्रद  घोषित  की  गई  थीं  उनमें  ग्वालियर

 नैरो  गेज  लाइन भी  तौर

 यदि  तो  क्या  इस  लाइन  पर  भारी  यात्री  यातायात  को  देखते  हुए
 ग्वालियर  लाइन  को  बड़ी  लाइन

 में  बदल
 कर  उसे

 चालू  करने
 का  सरकार  का  विचार  है

 ?

 रेल  मंत्री  (ato  सध  :  (3)  से  श्रलाभप्रद  शाखा  लाइन  1969:

 की  रिपोर्ट  की  समीक्षा करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  लेकिन  ग्रलाभप्रद  रेलवे  लाइनों  के  कार्य  निष्पादन

 श्र  कार्यों  की  समय-समय  पर  समीक्षा  की  जाती  है  ।  ग्वालियर-शिवपुरी  लाइन  जो  श्रलाभप्रंद  घोषित

 की  गयी  शाखा  लाइनों  में  से  एक  1-8-1975 से  यातायात  के  लिए  बन्द  कर  दी  गयी है  फिल

 इस  लाइन  के  पुनःस्थापन  अथवा  इसे  बड़ी  लाइन  में  बदलने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 Availability  of  Raw  Material  for  Manufacturing  Fertilizers

 2537.  Shri  Bhagirath  Bhanwar:  Will  the  Minister  of  Petroleum  and  Chemicals  and  Fertilizers
 be  pleased  to  state :

 (a)  whether  raw  material  required  for  manufacturing  fertilizer  is  available  in  abundance
 in  the  country  but  the  same  is  not  being  made  use  of  properly  for  want  of  factories  ;

 (b)  whether  Government  are  in  favour  of  formulating  a  policy  that  fertilizer  factories
 should  be  set  up  in  those  backward  regions  where  phosphate  and  other  requisite  deposits  are
 available  ;

 (c)  whether  action  is  being  contemplated  to  set  up  factories  in  those  regions  of  Madhya
 Pradesh  and  Rajasthan  where  large  deposits  of  rock  phosphate  have  been  discovered  ?
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 Tae  Minister  of  Petroleum  and  Chemicals  and  Fertilizers  (Shri  H.N.  @  to

 (c)  Presently  a  variety  of  feedstocks  like  naphtha,  lignite,  coke,  coke-oven  gas,  electricity  and
 gas  are  being  used  for  the  production  of  nitrogenous  It  is  Government’

 policy  to  maximise  the  use  of  indigenously  available  feedstock/raw  material  for  the  production
 cifertilizers  and  thereby  reduce  dependence  on  imports.

 The  rockphosphate  produced  in  Rajasthan  and  Madhya  Pradesh  is  not  adequate  to  meet
 fully  the  requirement  of  rockphosphate  in  the  manufacture  of  phosphatic  fertilizers  The
 country,  therefore,  continues  to  depend  on  import  of  rock-phosphate  to  meet  the  requirement
 of  the  fertilizer  industry

 In  deciding  on  the  lozation  of  fertilizer  projects,  factors  such  as  proximity  to  feedstock,
 availability  of  infrastructure,  proximity  to  areas  of  consumption  and  other  relevant  technt  -
 economic  considerations  are  taken  into  account.  While  planning  additional  fertilizer  capacity due  consideration  would  be  given  to  the  possibility  of  setting  up  phosphatic  fertilizer  units  in
 Madhya  Pradesh  and  Rajasthan,  keeping  111.0  view  the  relevant  techno-economic  Considerations. .

 इमरजेंसी  कमीशन  प्राप्त  अधिकारियों  को  रेलव  पुलिस  दल  श्रौर

 केन्द्रीय  frusa  पलिस  में  खपाना

 2538.  शही  के०  प्रधानी
 :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 acta  कमीशन  प्राप्त  कितने  अधिकारियों  को  रेलवे  पुलिस  बल  तथा  केन्द्रीय

 रिज  पुलिस  ग-झलग  खपाया  गया

 क्या  इमरजेंसी  कमीशन  प्राप्त  श्रधिकारियों  को  रेलवे  पुलिस  बल  झर  केन्द्रीय  रिज

 पुलिस  में  शर  ्रधिक  संख्या  में  खपाने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  शौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ?

 रेल  मंत्री  सध  दंडवते  )  23  मुक्त  किये  गये  आपातकालीन  कमीशन  प्राप्त

 श्रषिकारियों  की  रेलवे  सरक्षा  बल  में  ग्रप  के  पदों  पर  भर्ती  की  गयी  है  ।  चंकि  सरकारी  रेलवे

 पुलिस  के  लिए  भर्ती  राज्य  सरकारों  द्वारा  की  जाती  है  उस  संवर्ग में  भर्ती  किये  गये  ae  कमीशन

 प्राप्त  अधिकारियों  की  संख्या  के  संत्रंध  में  रेल  मंत्रालय  को  कोई  जानकारी  नहीं  है  ।

 जी  जहां  तक  रेलवे  सुरक्षा  बल  का  संत्रंध  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 झ्ाधुनिकीकरण
 परियोजना  में  के  बारे  a

 AH
 विदन

 2539.  श्री  ए०  Fo  राय :  क्या  पेट्रोथिलम  तथा  रसायन  उबरक  मंत्री यह  बताने
 को  कृपा  करेंगे  कि  :

 का

 क्या  फर्टिलाइजर  कारपोरेशन  कामगर  यूनियन  के  श्री  हरिराम  उपाध्याय
 कि  16  1977  का  जो  अधिकारियों  सें  व्याप्त  घोर  भ्रष्टाचार  के  बारे  में

 है  जिससे  सिंदरी  अ्राधनिकीकरण  परियोजना के  मामले
 में

 लाखों  रुपये  की  हानि  हो  रही  प्राप्त
 हुमा  ae

 कार्यवाही  की  है

 यदि  तो  सरकार  ने  इन  सामाजिक  कुरीतियों  को  समाप्त  करने  के  लिए  क्या
 अथवा  करने  का  विचार है

 ?
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 पेट्रोयलिम  तथा  रसायन  श्रौर  Jawa  मंत्री  (at  हेमवती  नंदन  :  श्रौर

 श्री  हरिराम  उपाध्याय  के  दिनांक  2-4-1977  के  श्रभ्यावेदन  कि  16-4-1977)  प्राप्त

 के  सामान्य  ग्रारोप  थे  ौर  उसमें  कोई  विशेष  आरोप  नहीं  थे  ।  तथ्यों  की  यथासम्भव  जांच  की  जा

 रही है

 दिल्‍ली  में  गस  कनेक्शन  रेता

 2540.  श्री  राम  कंबर  बेरवा  :  कया  पेट्रोलियम  तथा  रसायन  श्रौर  उवेरक  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि  :

 वर्ष  1972-73  के  दौरान  दिल्‍ली  में  इण्डेन  गैस  की  विभिन्न  एजेंसियों के  पास

 कुकिंग  गैस  के  कनेक्शनों  के  लिए  कितने  व्यक्तियों  के  नाम  दर्जें  हुए

 उनमें  से  कितने  व्यक्तियों को  इस  बीच  गैस  कनेक्शन दे  दिये  गये
 श्रौर

 प्रतीक्षा  सूची  में  उल्लिखित  व्यक्तियों  को  किस  तारीख  तक  गैस  कनेक्शन  दे  दिये

 जायेंग े?

 ae पेट्रोलियम  तथा  रसायन  ौर  उबरक  मंत्री  हेमवती  नन्दन  बहुगुणा  :

 1972-73  के  दौरान  दिल्‍ली  में  इण्डेन  ta  की  विभिन्न  एजेंसियों  के  पास  कुकिंग  गैस  के  कनेक्शनों
 के  लिए  कुल  30,433  व्यक्तियों  ने  नाम  दर्ज  कराये  थे  |

 उपरोक्त  संख्या  में  से  fat  414  व्यक्तियों के  नाम  wet  तक  प्रतीक्षा  सुची  में  हैं  ।

 श्रतिरिक्त  उत्पाद  के  सुलभ  हो  जाने  पर  नये  गैस  कनेक्शन  fas.  उन  व्यक्तियों  को  जारी

 किये  जायेंगे  जिनके  नाम  प्रतीक्षा  सूची  में  दर्ज  हूँ  ।

 Quota  of  Berths  for  Vidisha  in  6  UP  Train

 2541.  Shri  Raghavji  :  चता  the
 Minister

 of  Railways  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  quota  of  three  berths  for  Vidisha  in  6  UP  tra  in  has
 beep reduced  to  one  after  the  formation  of  Janata  Party  Government  ;  an

 (b)  if  so,  under  whose  orders  this  has  been  done  ?

 The  Minister  of  Railways  (Prof.  Madhu  Dandavate)  :  (a)  ant  (b).  Due  to  inadequate  utiliza-
 tion,  the  Central  Railway  Administration  has  reduced  the  quota,  from  three  second  class
 sleeper  berths  to  one,  by  6  Up  Punjab  Mail,  at  Vidisha  Station,  with  effect  from  1-6-1977.  The
 Central  Railway  has  been  asked  to  review  the  quota,  in  the  light  of  the  traffic  cffering  and  in
 crease  the  same  if  justified.

 Application  for  setting  up  of  Fertilizer  Factory  in  Rajasthan

 2542.  Shri  Krishna  Kumar  Goyal:  Will  the  Minister  of  Petroleum  and  Chemicals  ard
 Fertilizers  be  pleased  to  State  :

 (a)  the  number  of  applications  for  setting  up  new  fertilizer  factories  in  Rajasthan  pendin  g
 consideration  with  Government ;

 (b)  the  names  of  applicants  and  when  a  final  decisiot  yn  their  applications  is  likely  to  te
 taken  ;  and

 (c)  the  names  of  places  where  new  factories  are  proposed  to  be  set  up  ह
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 The  Minister  of  Petroleum  and  Chemicals  and  Fertilizers  (Shri  H.N.  Bahuguna) :  ( (a)  to  (c)
 The  requisite  details  of  the  pending  applications  for  setting  up  new  fertilizer  factories in Rajasthan
 are  furnished  below

 eee
 ा  Name  of  applicant  Location  Present  position
 Na

 1  Shriram  Chemical  Industries  Kota  A  letter  of  intent  had  been  issued
 Kota  to  the  party  for  expansion  of  their

 existing  unit  for  additional  pro-
 duction  of  3:3  lakh  tonnes  of  urea
 in  January,  74,  with  validity  upto
 July,  77.  The  request  of  the  applicant
 for  extension  of  validity  of  letter
 of  intent  is  under  examination.

 2  SriS.L.  Jalan  In  backward  The  application  of  the  party  for
 area  O  setting  up  a  unit  for  manufacture
 Rajasthan  of  50,000  tonnes  per  annum  of

 granulated  fertilizers  was  prima
 facie  rejected  by  the  Licensing
 Committee.  Representation  of  the
 applicant  against  prima  facre  rejec-
 tion  by  Licensing  Committee  is
 under  examination

 Sri  ञ्  Bihani  Alwar  The  application  of  the  party  for
 manufacture  of  -60,000  tonnes  per
 annum  of  granulated  fertilizers
 was  facie  rejected:  by  the
 Licensing  Committee  Represen-
 tation  of  the  party  against  prima
 facte  rejection  is  under  examination

 While  it  would  be  difficult  to  indicate  any  definite  date  by  which  final  decision  would  be  taken
 on  the  pending  applications,  it  would  be  the  endeavour  of  the  Government  to,  expedite  the
 decision  on  all  these  cases,  to  the  maximum  extent  possible,

 Location  of  new  fertilizer  plants  to  be  set  up  would  be  decided  keeping in  view  the  proxi-
 mity  to  raw  material  source,  availability  of  necessary  infrastructure,  proximity  to  consumption
 centres,  scope  for  setting  up  additional  capacity  for  particular  varieties  and  other  relevant  techno-
 economic  considerations.

 संसद  तथा  विधान  सभाओं  के  लिए  निर्वाचन

 2543.  श्री  aaa  वशिष्ट  :  क्या  fafa,  न्याय  र  कम्पनी  कायें  मंत्री यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  मान्यता  प्राप्त  प्रत्येक  अखिल  भारतीय  राजनीतिक  पार्टी ने  (1)  1977  में

 हुए  संसदीय  (11)  1977  में  हुए  राज्य  विधान  सभाश्रों  के  निर्वाचन  ar  )
 केन्द्र  शासित  क्षेत्रों  में  1977  में  हुए  निर्वाचन  में  कितने  स्थानों  के  लिए  निर्वाचन  लड़ा  श्रौर

 मान्यताप्राप्त  प्रत्येक  अखिल  भारतीय  पार्टी  तथा  में  मान्यताप्र।प्त  क्षेत्रीय  पार्टियों  को  कितने

 प्रतिशत  वैध  मत  प्राप्त  हुए
 ?

 fafa,  न्याय  शौर  कम्पनी  कार्य  मंत्री  शान्ति  :  निर्वाचन  ्रायाग  से

 इकट्ठी  की  जा
 रही  है

 है  शर  सदन  के  पटल  पर  रख  दी  जाएगी |

 स्थायी  स्वयंसेवी  सहायता  समिति  श्रौर  समाज
 सुधार

 समिति  को  भंग  किया  जाना

 2544.  श्री  पी०  जी०  मावलंकर  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  हाल  ही  में  रेलवे  में  स्थायी  स्वयंसेवी  सहायता  समिति  ate  समाज

 सुधार  समिति  को  भंग  कर  दिया
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 (a)  यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 क्या  इन  दो  समितियों  ने  अपने  श्रस्तित्व  के  दौरान  कोई  उपयोगी  तथा  ठोस  कार्य

 किया  है  गौर  यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या  श्रौर

 उक्त  समितियों  की  कार्यकाल  की  कुल  अवधि  कितनी  उनके  सदस्यों  के  क्या

 नाम  दोनों  समितियों  ने  अपने  श्रस्तित्व  के  दौरान  कितना  व्यय  किया  तथा  यदि  tad  में  इन  दो

 तथाकथित  सफेद  हाथियों  जैसी  इन  समितियों  के  सदस्यों  को  कोई  विशेषाधिकार  प्राप्त  तो  वे

 क्या थे  ?

 रेल  मंत्री  (sto  दण्डवते  :  जी  लि

 इन  समितियों  के  कार्यकाल  की  पर  पुनर्विचार  ते  समय  सरकार  ने  उन्हें

 समाप्त  करने  का  विनिश्चय  किया  था  ।

 इन  समितियों  द्वारा  किया  गया  कार्य  प्रायः  रेलवे  के  विभिन्न  विभागों  द्वारा  किये  गये

 कार्य  की  केवल  द्विरावृत्ति मात्र  था  ।

 एक  विवरण  संलग्न  है  ।  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या

 77]
 Contracts  for  Tea  Shops  and  sale  of  other  articles  at  Stations  around  Bombay

 2545
 Shri  Nawab  Singh  Chauhan  :  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  in  contravention  of  thé  rules  of  the  Railway  Board,  the  former  Railway  Minis-
 ter  had  given  contracts  to  his  own  men  for  setting  up  tea  shops  and  sale  of  other  articles  1.0
 the  Railway  stations  around  Bombay.

 (b)  whether  some  persons  were  also  given  the  contract  of  the  tea  stall  on  the  Grant  Road
 Station  even  though  a  person  was  already  working  there  ;

 (c)  the  number  of  new  contracts  given  for  the  sale  of  articles  on  the  railway  stations  within
 a  radius  of  100  kilometres  from  Churchgate  Station  of  Bombay  during  emergency  ;  and

 (d)  ehether  Government  propose  to  cancel  these  contracts  and  invite  fresh  applications
 for  giving  these  contracts  to  the  deserving  persons  ?

 The  Minister  of  Railways  (Prof.  Madhu  Dandavate)  :  (a)  Contracts  of  one  tea  stall  at
 Ghatkopar  station  and  one  at  Vikhroli  station  of  Central  Railway  were  allotted  under  direct
 orders  of  former  Minister  for  Railways.  Two  tea  stall  contracts  at  Andheri  station  and  one
 tea  stall  at  Grant  Road  station  of  Western  Railway  were  allotted  with  the  approval  of  former
 Minister  for  Railways  after  taking  into  consideration  the  report  of  Western  Railway.  The
 Government  is  not  aware  whether  these  persons  were  own  men  of  the  former  Railway  Minister.

 (b)  At  Grant  Road  Station,  four  contractors  were  already  functioning  and  one  new  tea
 stall  contract  was  allotted  to  one  of  the  existing  contractors.

 (2)  Seventeen,  eight  on  Western  Railway  and  nine  on  Central  Railway.

 (d)  This  is  under  examination.

 saittira  तेल  पर  रायलटी  के  भुगतान  के  बारे  में
 गुजरात

 से  mVTaaa
 न

 2546.  श्ररविन्द  एस०  पटेल
 :

 क्या  पैट्रोलियम  तथा  रसायन  श्रौर  उर्वरक  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 श्रशोधित  तेल  पर  रायल्टी  में  वृद्धि  करने  के  लिए  गुजरात  सरकार  का  श्रभ्यावेदन कब

 से  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  श्रनिर्णीत  पड़ा  र
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 इस  पर  कब  तक  तनिणंय  किये  जाने  की  सभ्भावना  है
 ?

 पैट्रोलियम  तथा  रसायन  श्रौर  उवेरक  मंत्री  (att  हेमवती  नन्दन  शौर

 गुजरात  सरकार  ने  1977  को  अझ्रशोधित  तेल  पर  रायल्टी  की  दर  में  श्रौर  वृद्धि  करने

 के  लिए  प्रत्यावेदन  दिया  ati  8  1976  से  शअ्रशोधित  तेल  अर  केसिंग  हैड  कन्डेंन्सेट

 पर  रायलटी  की  दर  15.0  प्रति  टन  से  42.  प्रति  मी०  टन  तक  बढ़ा  दी  गईथी  i  तेल

 क्षेत्र  तथा  1948  के  प्रावधानों  के  अन्तर्गत  रायल्टी  की  दर  में

 चार  वर्ष  में  केवल  एक  बार  वद्धि  की  जा  सकती  है  ।  शरत  वृद्धि  करने  के  सम्बन्ध  में  श्रगला  संशोधन

 8-9-1980  से  पहले  नहीं  - किया  जा  सकता  ॥

 faaratraTe  डिवीजन  में  1960  की  हड़ताल  में  भाग  वाले  कमेचारियों  का  बहाल  किया  जाना

 2547.  श्री  दिनेश  जोरदर  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  इस  तथ्य  की  श्रोर  दिलाया  गया  है  कि  सिकन्दराबाद  डिवीजन
 में  केद्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  की  वर्ष  1960  की  हड़ताल  में  जिन  25  रेल  कर्मचारियो ंने  भाग

 लिया  था  उनमे ंसे  17  कर्मचारी  वर्ष  1972 में  सेवा  मे ंले  लिये  गये  थे  air  कर्मचारी इस

 तथ्य  के  बावजूद  भी  कि  सभी  कर्मचारियों  के  विरुद्ध  aria  समान  सेवा  में  नहीं  लिये  गये

 शर यदि  तो  इसके  क्या  कारण  है

 उन्हें  सेवा  में  लेने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं
 ?

 रेल  मंत्री  (Sit0  we  :  से  1960  की  रेल  हड़ताल  के  सम्बन्ध  में

 मंडल  में  बरखास्त  अथवा  सेवा  से  हटाये गये  कर्मचारियों  मे ंसे  5,  जिनके  खिलाफ

 गंभीर  अरोप  को  छोड़कर  सभी  को  नौकरी  में  वापस  लेने  का  निर्णय  लिया  था  ।  उनमें
 से

 एक  की  मृत्यु  हो  गयी  «4  शभ्रभी तक  सेवा  से  बाहर  हैं  उनके
 मामले

 को
 चालू  करने  का

 प्रस्ताव नहीं  है  ।

 बम्बई  के  निकट  sata  कम्पलेक्स  की  स्थापना

 2548  पी  समर  a  पैटोलियम  तथा  रसायन  श्रौर  उबंरक रक  मंत्री  यह

 की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  सरकार  ने  बम्बई  हाई  ate  उत्तरी  बेसिन  के  तेल  क्षेत्रों से  प्राप्त
 प्राकृतिक  गस

 पर  श्राधारित  एक  उव॑रक  कम्पलैक्स  बम्बई  के  पास  बनाने  का  निर्णय  किया  है  ;

 यदि  तो  बम्बई  हाई  ate  उत्तरी  बेसिन  से  कितनी  मात्ना  में  गैस  उपलब्ध  होगी

 क्या  afi  संख्या  में  उवेरक  संयंत्र  ही  बल्कि  संयंत्रों  की  स्थापना

 करने  के  लिए
 भी

 कोई  गुंजाइस  है
 ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  =  ?
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 पेट्रोलियम  तथा  रसायन  र  ce SACH  भंत्री  हेमवती  नन्दन  we  (@)

 बम्बई  हाई  att  उत्तरी  थालाओं  से  उत्पादन  के  इस्टतम  स्तर  पर  प्रतिदिन  4  मिलियन  घन  सीटर

 सम्बद्ध  गैस  उपलब्ध  होने  की  है  ।  इस  तथ्य  को  ध्यान  में  रखते  eu  कि  गैस  का  सबसे  ofa

 लाभप्रद  उपयोग  नाइट्रोजन  मुक्त  उबरकों  के  निर्माण  में  बम्बई  हाई  से  उपलब्ध  गैस  पर

 भ्रतिरिक्त  उर्वरक  क्षमता  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 ait  जी  श्रपतटीय  सम्बद्ध  गँस  के  उपयुक्त  भाग  पर  आाधारित  नये

 रसायन  समूह  की  स्थापना  की  सम्भावना  श्रौर  उसकी  श्रावश्कता  का  अध्ययन  करने  के  लिये  परामर्शदाताओं

 की  नियुक्ति  की  गई  है  ।  एक  पेट्रो-रसायन  समूह  की  स्थापना  के  बार  में  परामशंदाताओओं  की  रिपो

 प्राप्त  होने  wit  उसका  भ्रध्ययन  करने  के  पश्चात  निर्णय  लिया  जा  सकता  है  ।

 दुर्गापुर  इस्पात  संयंत्र  द्वारा  कम  दरों  पर  व्हील  सेटों  का  सप्लाई  किया  जाना

 2549.  श्री  रोबिन  aa  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  हैं  कि  जबकि  रलवे  लगभग  27  करोड़  रुपए

 की  लागत  से  प्रति  वष॑  लगभग  26,000  व्हील  सैटों  का  रायात  कर  रहा  है,दूसरी  दुर्गापुर  इःपात
 संयंत्र  अपने  दवारा  सप्लाई  किये  जाने  वाले  सामान  पर  प्रीति  वर्ष  10  करोड़  रुपए  से  afar  की  रियायत

 रलवे  को  दे  रहा  है  ;  म्रौर

 यदि  तो  इस  बार  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 रेल  मंत्री  (sto  मधु  :  जी  नहीं  ।  दुर्गापुर  इस्पात  संयंत्र  रेलों  को

 सहायता  नहीं  दे  रहा  है  ।  इस्पात  विभाग  दवारा  मंत्री  परिषद्‌  को  दिये  गये  प्रस्तावों  के  श्राधार  पर

 सरकार  द्वारा  भ्रनुमोदित  मूल्य  इस्पात  संयंत्रों  को  दिया  जाता  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 गुण्टकल  में  खलासियों  को  बेतन  श्रौर  भत्तों  का  भुगतान  न  किया  जाना

 2550.  डा०  सरदीदा  राय  :  क्या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  क्षा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  गुण्टकल  स्थित  कं  रिज  शौर  वैगन

 यातायात  डीजल  मकेनिकल  अर  इलेक्ट्रिक  डीजल  लोको  शेड  के  खलासियों  के  पक्ष  में

 अन्ध  प्रदेश  उच्च  न्यायालय  के  निर्णय  के  खलासियों  को  उनकी  सेवा  समाप्ति  अवधि

 के  लिए
 अभी  तक  वेतन  श्रौर  भत्तों  की  पुरी  राशि  नहीं  दी  गई

 यदि  तो  सरकार  ने  सम्बद्ध  ofaartrat  को  उन्हें  देय  राशि  का  भुगतान  करने

 के  बार  में  area  दे  दिये  गय  है  ;  त्रौर

 यदि  तो  कब
 ?

 रल  मंत्री  (Sito  सध  दंडवते
 के  प्

 जिस  अवधि  में  arden  बेरोजगार
 थे  उस  श्रवधि

 की  मजदूरी  के  भुगतान  पना  ए आान्ध्य  प्रदेश  हाई  कोट  ने
 अपने

 फैसले  में  कोई  उल्लेख  नहीं  किया  था

 we  (7)  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 36



 5  1977  लिखित  उत्तर

 बम्बई  हाई  गेस  को  गुजरात
 को  सप्लाई

 2551.  श्री  प्रसन्नभाई  महता
 सेता  कया  पेट्रोलियम  तथा  रसायन  श्रौर  उवंरक  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  बम्बई  हाई  गेस  का  एक  अंश  गुजरात  राज्य  को  देने  का  fore

 किया है  ;

 यदि  तो  बम्बई  हाई  को  गैस  में  से  कुल  कितना  हिस्सा  गुजरात  राज्य  को  दिया

 जायेगा  ;

 क्या  गुजरात  राज्य  की  मांग  को  पूरा  करने  के  बम्बई  हाई  से  गुजरात  को  ta

 का  कुछ  स्र्श  ले  जाने  के  लिए  पाइप  लाइन  बिछाने  के  बारे  में  सरकार  ने  निर्णय  किया  था  ;

 यदि  तो  उक्त  पाइप  लाइन  के  कब  तक  बिछाये  जाने  की  सम्भावना  है  ;

 (=)  इस  पर  कुल  कितना  खर्चे  श्रायेगा  ?

 पेट्रॉलियम  तथा  रसायन  we  उर्वरक  हेमवती  नन्द
 न

 :  से

 कच्चे  तेल  श्रौर  बम्बई  हाई  क्षेत्र  की  सहयोजित  गेंस  की  इष्टतम  उपयोगिता  का  प्रश्न  तभी  से  सरकार

 के  विचाराधीन  ह  जब  से  इस  बात  की  जानकारी  हो  गई  कि  उपरोक्त  उत्पाद  वाणिज्यिक  महत्ता

 के
 1975

 में  सरकार
 ने

 बम्बई  हाई
 के

 तेल
 तथा  गस

 का  इष्टतम  प्रयोग  करने  हेतु
 उपाय  सुझाने  के  लिये  उद्योग  के  विशेषज्ञों  ate  प्रतिनिधियों  सहित  एक  कार्याकारी  गरुप  की  नियुक्ति
 की  ।  उक्त  कार्यकारी  ग्रप  की  सिफारिशों  की  जब  जांच  की  जा  रही  तभी  बम्बई  हाई  की  सहयो  जित
 गेस  की  उपयोगिता  के  कुछ  के  सम्बन्ध  में  महाराष्ट्र  सरकार  श्रौर  गुजरात  सरकार  से  प्रत्यावेदन

 हुए  थे  ।  इस  सारे  मामले  पर  श्रनेक  सचिवालीयਂ  बंठकों  में  झर  गुजरात  तथा  महाराष्ट्र

 के  मुख्य  मंत्रियों  के  साथ  विचार  विमश  कर  लिया  गया  है  तथा  तत्पघ्चात्‌

 धाराओं  पर  इस  झ्राशय  का  निर्णय  लिया  गया  था  कि  तेल  झ्र  सहयोजित  गैस  को  लाने  लें  जाने  के

 लिए  बम्बई  हाई  क्षेत्र  से  बरास्त  उरान  से  ट्राम्बे  तक  पाइप  लाइन  बिछाई  जानी  चाहिये  जहां  पर

 तटीय  टर्मिनल  स्थापित  किया  जायेगा  ।  सहयोजित  गैस  को  विखंडित  किया  जायेगा  श्रौर  इसमें  से

 तरल  पेट्रोलियम  गैस  को  निकाल  कर  उपभोक्ताओं  को  मु  हैया  की  जायेगी  ।  गैस  के  भारी  विखंडित

 भागों  को  कर्ड  स्ट्रीम  में  frat  दिया  जायेगा  श्रौर  हत्के  विखंडित  भाग  को  sata
 के

 तिर्माण  के  लिये

 प्रयोग  किया  जायेगा  ।  हत्के  विखंडित  भागों  जब  तक  तय  उबरक  यूनिटों  को  अरम्भ  नहीं

 किया  तब  तक  विद्यत  उत्पादन  के  लिए  शार्ट-रन  के  में  उपयोग  करने  की

 सम्भावना  भी  विचाराधीन  है  ।

 2  बम्बई  हाई  की  सहयोजित  ta  के  उपयोग  से  उत्पन्न  नई  परियोजनाओं  की  स्वीकृति

 भ्र  कार्यान्वयन  को  प्रभावी  बनाने  के  लिए  एक  विशेष  सचिवालीय  समिति  का  गठन  किया  गया  है  ।

 इस  विशेष  समिति  में  पेट्रोलियम  रसायन  तथा  उवरक  ऊर्जा  व्यय

 योजना  झ्रायोग  तथा  अन्य  विभागों  के  सविच  शामिल  होंगे  ।

 3.
 सरकार  ने  यह  भी  निर्णय  लिया  है  कि  दक्षिण  बेसिन  क्षेत्र  से  गुजरात  तक  एक  समुचित

 पाइप  लाइन  से  मुक्त  गैस  को  लाने  ले  जाने  के  सम्भावी  श्रध्ययन  की  शुरुझ्ात  की  जानी  चाहिये  ।
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 निर्वाचनों  में  धन  का  प्रभाव

 2552.  श्री  एम०  एन०  गोविन्दन  नायर :

 श्री  एम०  कल्याण  सुन्दरम

 क्या  fafa,  न्याय  श्रौर  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  निर्वाचनों  में  धन  की  ताकत  की  समस्या  पर  सरकार  ने  कोई  विचार  किया

 श्और

 यदि  at,  तो  निर्वाचनों  में  धन  के  प्रभाव  को  कम  करने  के  लिए  सरकार  क्या  ठोस
 ् करने  का  विचार  रखती  है

 न्याय  झर  कम्पनी  काय  मंत्री  शान्ति  WaT)  :  श्रौर  .  निर्वाचन  व्ययों

 में  कमी  करने  के  प्रश्न  पर  श्रन्य  बातों  के  साथ  निर्वाचन  विधि  में  सुधार  के  लिए  विचाराधीन  प्रस्तावों

 के  भाग  के  रूप  में  विचार  किया  जाएगा  ।

 Extension  of  Tanda-Akbarpur  Shuttle  upto  Jaunpur

 2553.  Shri  Yadvendra  Dutt  :  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Tanda-Akbarpur  shuttle  is  proposed  to  be  extended  upto  Jaunpur ;  and

 (0)  if  so,  the  time  by  which  it  would  be  implemented  ?

 The  Minister  of  Railways  (Prof.  Madhu  Dandavate)  :  (a)  No.

 {b)  Does  not  arise.

 ato  श्राई०  पी०  विशेषाधिकारों  का  समाप्त  किया  जाना

 2554,  श्री  जी०  बाई०  कृष्णन  ॥  क्या  रेल  मंत्री  AS  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रेलवे  मंत्रालय  ने  वातानुकूलित  श्रेणी के  डिब्बों  में  यात्रा  गैर-सरकारी  उपयोग

 के  लिए  सरकारी  कारों  के  उपयोग  के  ax  ग्रन्य  सुविधाझों  जैंसे  कुछ  वी  oMTS of o ०पी  ०.  विशेषाधिकारों

 को  समाप्त  करके  मंत्रालय  में  मितव्ययता  करने  के  लिए  कार्यवाही की  है  ;  तौर

 यदि  तो  तत्संबन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 रेल  मंत्री  मधु  zea )  :  च् अर  wa  केवल  कनिप्ठ  प्रशासी  ्रोर  उसके

 ऊपर  ग्रेड  में  1800  रुपये  श्रौर  उससे  श्रधिक  वेतन  पाने  वाले  श्रधिकारी  जब  ड्यूटी  पर  तब  वे

 वातानुकूल  दर्जे  में  यात्रा  करने  के  पात्र  हैं  जहां तक  सरकारी  कार  के  उपयोग  का  प्रश्न  वे  भुगतान

 किये  बिना  निजी  प्रयोजनों  के  इसका  उपयोग  नहीं  कर  तौर  वह  भी  तब  जब  कि  इन  कारों  की

 उस  विशेष  sate  के  दौरान  सरकारी  प्रयोजनों  के  लिए  श्रावश्यकता  न  हो  |

 उर्वरकों  के  मूल्यों  सम्बन्धी  मराठ  समिति  का  प्रतिबंदन

 शता डा  IT  save  मंत्री 2555.  श्री  शरार ०  ato  Tariana :  क्या  पैट्रोलियम  तथा  SUG

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  के  मूल्यों  सम्बन्धी  मराठे  समिति  ने  सरकार  को  श्रपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर

 दिया है  ;
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 (a)  यदि  तो  इसकी  मुख्य  सिफारिशें  क्या  हैं

 इन  सिफारिशों को  कहां  तक  स्वीकार किया  गया  है  ;  झ्र

 क्या  उन्होंने  भिन्न-भिन्न  उवेरकों  के  धारण  )  मूल्यों  की  प्रणाली  सिफारिश

 ? की

 पेट्रोलियम  तथा  रसायन  त्रौर  उब  रक  मंत्री  हेमवती  नन्दन  )  श्री  एस०  एस०

 मराठे  की  Mera  में  स्थापित  उवेरक  म्ल्यों  पर  समिति  ने  सीधे  नाइटोजन  उवेरकों  के  बारे  में  रिपोर्ट

 का  खण्ड  प्रस्तुत किया  है  ।  फास्फेटिक  उवंरक  से  सम्बन्धित  रिपोर्ट  का  खण्ड-|  wit  तक  समिति

 | दारा  प्रस्तुत  किया  जाना  है

 से  मृत्यों  के  लिए  समिति  ने  सिफारिश  की  है  कि  यूरिया  उत्पादन  करने  वाले

 संयंत्रों  को  aye  संभरण  सामग्री  श्रादि  के  ara  पर  एक  ग्रूप  में  जाए

 श्र  प्रत्येक  समूह  के  लिए  धारित  मूल्य  की  सिफारिश  की  है  जिससे  समूह  में  प्रत्येक  एकक  निवेश  पर

 उचित  लाभ  श्राजित  करने  में  समर्थ  हो  जाएगा  बशतेकि  वे  खपत  निपषण  के  साथ  क्षमता  के

 80  प्रतिशत तक  ज  करेंगे  अमोनियर  सल्फेट  प्रौर  कैल्शियम  अमोनियम  नीट्रेट के  बारे  में  समिति

 प्रत्येक  एकक  के  धारित  मूल्यों  की  सिफारिश  की  है  ।  समिति  ने  भावी  yarn  संयंत्र

 के  लिए  उत्पादन में  लागत  को  कम  करने  के  विचार  से  seen  प्रायोजनाओं की  पूंजीगत  लागत  में

 कमी  के  लिए  उपायों  की  भी  सिफारिश  की
 समिति  की  रिपोटं

 सरकार के  विचाराधीन

 2

 गुण्टाकल  डिवीजन  मैं  श्रस्थाई  मजदूरों  का  बहाल  किया  जाना

 2556.  श्री  पी०  राजगोपाल  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  एक  वर्ष  पुर्वे  रेलवे  के  गुण्टाकल  डिवीजन  में  लगभग  एक  हजार  श्रस्थाई  मजदूरों

 को  निकाल  दिया  गया  था  त्रौर

 क्या  इस  बीच  उन्हें  बहाल  कर  दिया  गया  है
 ?

 रेल  मंत्री  ag  qveqa )  (  काम  पुरा  हो  काम  की  मात्ना  में  कमी  के

 परिणामस्वरूप  दिसम्बर  1976  में  गन्तकल्ल  मंडल  में  मासिक  दर  पर  वतन  पाने  वालों  76  एवजियों

 और  381  नैमित्तिक  मजदूरों  ate  दैनिक  मजदूरी पाने  वाले  734  न्मित्तिक  मजदूरों  की  छंटनी  की

 गयी है  |

 76  एवजियों  में  से  wa  तक  54  व्यक्तियों को  काम  पर  वापिस  ले  लिया  गया  है  ।

 इस  क्षेत्र  में  नये  काम  की  स्वीकृति मिलते  ही  oa  मजदूरों  को  जहां  तक  व्यावहारिक होगा  काम

 पर  फिर  से  लगा  दिया  जायेगा  ।

 Requirements  and  Production  of  Petroleum  Products

 2557  Shri  Dharamsinhbhai  Patel
 fizers  be  pleased  to  state

 Will  the  Minister  ण  Petroleum  and  Chemicals  and  Ferti-

 (a)  the  present  requirement  of  all  kinds  of  petroleum  products  of  the  country  in  tonnage  ;

 (b)  their  quantity  produced in  the  count  y  from  एतांपिटिएटा  it  oil  wells  along  with  the
 of places ;

 (0)  when  and  how  the  country  is  likely  to  achieve  self-sufficiency  in  petroleum  ;  and

 39



 Asadha  14,  18
 899  (Saka)

 i  PR A
 Written  Answers

 (d)  the  quantity  of  oil  exploited  daily.  at  present  from  different  resources  ?

 The  Minister  of  Petroleum  and  Chemicals  and  Fertilizers  (Shri  fr
 N.  Bahuguna) :  (a)  The

 or  the  year  1977-78  are requirer  nents  for  consumption  of  all  kinds  of  petroleum  products  f
 estimated  at  about  26

 million
 tonnes.

 (b)  The  details  are  as  under :

 Crude  Estimated
 production  crude

 Name  of  Oil  Field  during  production
 1976-77  during

 1977-78

 (Figures  in  tonnes)

 (i)  Oil  &  Natural  Gas  Commission

 Assam  Oil  Fields  1158  1420

 Gujarat  Oil  Fields  4187  4200

 406  2506 Bombay  Offshore  .

 (ii)  Oil  India  Limited’s  Oil  Fields

 (Nahorkatiya  and  Moran)  3084  3130

 (iii)  Assam  Oil  Company  *  62  60
 ee

 ToTAL  8897  Hate

 ne  ee
 (c)  It  is  not  possible  at  this  stage  to  say  as  to  when  the  country  would  be  ‘suff  cient  in

 crude  oil  production.  However,  with  a  view  to  achieving  this  objective,  oil  expicration  effort
 has  been  intensified  both in  on-shore  and  off-shore  fields.

 (d)  The  average  daily  crude  production  from  the  various  oil  fields  is  as  follows

 ONGC’s  Assam  Oil  fields  3750  tonnes—Gujarat  oil  fields  11500  tonnes  Bombay  Off-
 shore  4600  tonnes  ;  Oil  India  fields  8450  tonnes  and  Assam  Oil  Company  165  tonnes.

 mtafaat  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  इण्डियन  ड्रग्स  एण्ड  arian  fto  द्वारा  सहायता  मांगा

 जाना

 2558.  श्री  रामानन्द  तिवारी  :  क्या  पेटोलियम  तथा  रसायन  श्रौर  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने

 क  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  इंण्डियन ड्रग्स  एण्ड  फार्मास्यूटिकल  fo  ने  देश  में  औषधियों का  उत्पादन  बढ़ाने

 के  लिए  सरकार  की  सहायता  मांगी  है  ;

 यदि
 तो

 इस  बारे  में  सरकार  ने  क्या  fair  किया
 ?

 पेट्रोलियम  तथा  रसायन  श्रौर  ह् उबरक  मंत्री  हेमवती  नन्द न  :  (a)mMze (a र  (a)

 देश  में  झ्रौषधों  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिये  श्राई०  डी०  पी०  एल०  ने  निम्नलिखित  विस्तार  योजनाओं

 के  लिये  प्रस्ताव  रखें  थे

 शर  इन
 प्रस्तावों  को  सरकार  द्वारा  मंजूरी

 दी
 गई  है

 (i)  21.79  करोड़  रुपये
 के  निवेश  से  सिन्थेटिक  ड्रग  प्लांट  हँदराबाद  का

 +  ५
 जिससे  उत्पादन  क्षमता  में  1968 मी०  टन  से  :  3586  मी०  टन  तक  की  वद्धि

 होगी  ]
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 (ii)  8.  58  करोड़  रुपये  के  mara  लागत  परिव्यय से  बिहार में  निकोटिनामाइड

 प्लांट  की  स्थापः

 (iii)  6.93  करोड़  रुपये  की  श्रनुमानित  पूंजीगत  लागत  से  हरियाणा  में  एक

 नये  सुत्रयोग  एकक  की  स्थापना

 (iv)  15.  31  करोड़  रुपये  के  निवेश  से  एन्टीबायोटिक्स  प्लांट  ऋषिकेश  का  विस्तार

 सरकार  ने  अषध  सुत्रयोगों  के  निर्माण  के  लिए  उत्तर  प्रदेश  के  प्रदे  शीय  झौद्योगिक  निवेश  निगम

 द्वारा  स्थापित  की  जाने  वाली  एक  कम्पनी  में  32.  69  लाख  रुपये  तक  के  निवेश  और  डेक्सट्रोज

 ग्लुकोस  wife  के  निर्माण  के  लिये  पंजाब  राज्य  प्रौद्योगिक  विकास  निगम  द्वारा  स्थापित  की  जाने  वेली

 एक  कम्पनी  में
 89.  17  लाख  रुपये  के  निवेश  के  लिये  श्राई०  डी०  पी०  एल०  के  प्रस्तावों  को  भी

 स्वीकृति दे  दी  है

 Judges  Compulsorily  Retired  during  the  last  two  years

 2559.  Dr.  Laxminarayan  Pandeya  ;  Will  the  Minister  of  Law,  Justice  and  Company  Affairs
 be  pleased  to  state  :

 (a)  the  number  of  judges  retired  compulsorily  during  the  last  two  years;  and

 (b)  the  reasons  for  retiring  them  in  this  way  and  whether  Government  propose  to  review
 their  cases  ?

 The  Minister  of  Law,  Justice  and  Company  Affairs  Shri  (Shanti  Bhushan):  (a)  and  (b)  There  is
 no  provision  in  the  Constitution  for  compulsory  retirement  of  Judges  of  the  Supreme  Court  or
 the  High  Court.  Possibly,  the  member  has  in  mind  the  case  of  two  Judges,  namely,  Shri  U.R.
 Lalit  of  the  Bombay  High  Court  and  Shri  R.N.  Aggarwal  of  the  Delhi  High  Court  who  were

 not  made  permanent  and  whose  terms  as  Additional  Judges  on  expiry  were  not  extended.  A
 final  decision  has  since  been  taken  regarding  Shri  R.N.  Aggarwal  and  a  warrant  appointing  him
 a  Judge  of  the  Delhi  High  Court  has  issued.

 R.P.F.  Quarters  in  Motia  Khan  Area

 2560.  Shri  Shiv  Narain  Sarsonia  :  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  number  of  R.P.F.  quarters  in  the  Motia  Khan  area  and  when  were  these  cons-
 tructed  ;

 (0)  when  were  the  repairs  carried  out  and  the  number  of  families  living  therein  ;

 (c)  whether  any  promises  were  made  to  these  families  to  settle  them  permanently ;  and

 (d)  the  reasons  for  which  these  promises  were  not  fulfilled  ?

 The  Minister  of  Railways  (Prof.  Madhu  Dandavate)  :  (a)  Presumably  the  reference  is  to
 quarters  existing  in  Delhi  Sadar  Colony  which  is  close  to  Motia  Khan  area.  23.0  Type  I  and

 around  1957,
 15  type  II  quarters  in  this  area  are  allotted  to  RPF  personnel.  These  quarters  were  constructed

 In  addition  there  is  one  barrack  which  was  constructed  before  1950.

 (b)  Repairs  to  the  quarters  and  barracks  are  carried  out  regularly  according  to  necessity.
 33  RPF  staff  have  been  provided  with  family  accommodation  and  about  107  jawans  stay  in  the
 barrack  which  provides  single  accommodation.

 (c)  No.

 (d)  Does  not  arise.
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 ee

 Supply  Agents  of  INSOV  Auto  Limited  Calcutta

 2561.  Shri  Laxman  Rao  Mankar  :  Will  the  Minister  of  Law,  Justice  and  Company  Affairs
 be  pleased  to  state  १

 a)  whether  M/s.  Insov  Auto  Ltd.,  Calcutta,  have  not  supplied  motors  to  their  agents
 ‘since  1970  ;

 (b)  the  amount  deposited  at  the  time  of  appointing  supply  agents  and  thereafter  ;

 (c)  the  reasons  for  not
 supplying

 motors  to  the  agents  appointed  ;  and

 (d)  whether  the  company  refused  to  refund  the  deposits  of  the  agents  and  whether  they
 a  representation  to  the  Government  in  this  regard,  if  so,  the  action  taken  thereon  ?

 The  Minister  of  Law,  Justice  and  Company  Affairs  (Shri  Shanti  Bhushan)  :  (a)  and  (c)  On
 an  inspection  of  books  of  account  etc.,  of  M/s.  Insov  Auto  Limited  carried  out  under  section
 209A  of  the  Companies  Act,  1956  during  December  1975  to  March,  1976,  it  was  revealed,
 inter  alia,  that  till  then  the  company  had  not  started  its  manufacturing  activities  and,  therefore,
 it  appears  that  has  not  supplied  motors  to  its  agents.

 (b)  From  the  available  information  at  the  time  of  the  above  referred  inspection  of  the
 ompany’s  books  of  account  etc.  it  is  see  that  the  company  had  collected  about  Rs.  11°83

 lakhs  as  security  deposits  from  its  various  dealers.

 (d)  Yes,  Sir.  It  has  been  brought  to  the  notice  of  the  Government  that  the  company  has
 not  refunded  the  deposits.  An  investigation  into  the  affairs  of  the  company  ordered  under
 ‘section  237(b)  of  the  Companies  Act,  1956  is  already  in  progress.

 शेष  विधान  aarat  के  निर्वाचन

 2562.  श्री  कंवर  लाल  गुप्त  :
 क्या  न्याय  श्रौर  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उन  राज्य  विधान  AaTAT  के  निर्वाचन  1978
 से

 पहले
 का

 कोई

 भ्रस्ताव है  जिनके  निर्वाचन  1977 में  नहीं  हुए  हैं  ;

 क्या  सरकार  ने  इस  बारे  में  संबंधित  राज्य  सरकारों से  परामर्श  किया है  ;  शर

 यदि  तो  इन  राज्य  सरकारों  की  इस  बारे  में  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 न्याय  शौर  कम्पनी  कार्य  मंत्री  शान्ति  ITT):  नागालैंड  विधान  सभा  का

 निर्वाचन 1977  के  दौरान  वर्षा  ऋतु  के  बाद  कराने  का  विचार  ।  प्रत्य  किसी  राज्य की  विधान

 सभा  का  निर्वाचन
 1978  के  पूर्वे  कराने  का  कोई  विचार  नहीं है  ।

 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता

 सिलीगुड़ी  में  उर्पार-पुल

 2563.  श्री  के०  बी०  Aad:  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है
 कि

 सिलीगुड़ी  के  पुराने  रेलवे  स्टेशन  के  निकट  एक  उपरि-पुल के  निर्माण

 का  मागला  सरकार के  विचाराधीन  है  :  तौर

 acd  तरा
 Pow

 यदि
 तो  पौरा  बया  है  ?

 रेल  मंत्री  (  प्रो०
 मधु

 :  जी  हां
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 (a)  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  सिलीगुड़ी टाऊन  रेलवे  स्टेशन के  समीप  वर्तमान  समपार  के

 स्थान  पर  एक  फ्लाई  श्रोवर  ब्रिज  के  निर्माण  श्रौर  पहुंच  मार्ग  को  चौड़ा  करने  उसमें  सुधार  करन  का

 प्रस्ताव  किया  हूँ  ।  राज्य  सरकार  द्वारा  इस  योजना  का  विस्तृत  विवरण  तैयार  किया  जा  रहा  है  !  रेलवे

 द्वारा  इस  श्रनंतिम  थोजना  की  मुख्य  मुख्य  बातों  की  जांच  की  जा  रही  है  श्रौर  राज्य  सरका  को

 सुचित  कर  दिया  गया  है  कि  ta  को  इस  प्रस्त'व में  कोई  श्रापत्ति  नहीं  ।  राज्य  सरकार  की
 प्रतीक्षा  हैँ  '

 रेल  दुर्घटनाएं

 2564.  श्री  के०  Mo  कोसलराय  :  क्या  रेल  मन्त्ी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 18  1976  से  17  1977 के  बीच  कितनी  रेल  हुई  तथा  उनमें

 हताहतों  की  संख्या  कितनी

 केन्द्र  में  नई  सरकार  भ्राने  के  पश्चात्‌ 18  1977 से  aa  तक  कितनी  ta-ga-

 टनाये हुई
 तथा  उनमें  हताहतों  की  संख्या  कितनी  कितनी  at

 इन  रेल  दु्घटनाओं  के  फलस्वरूप  हताहतों  को  18  1976 से  17  1977

 तक  तथा  18  1977  के  पश्चात्‌ प  क १  पृथक  कितनी  कितनी  राशि  मुश्रावजे के  रूप  में  दी  गई
 ?

 रेल  मंत्री  मधु
 :  (*)  18-3-1976  से  17-3-1977  श्र

 18-3-1977  से  17-6-1977  तक  की  अवधि  के  दौरान  गाड़ियों  की  टक्कर  पटरी से

 समपार  पर  दुर्घटनाएं  होने  ate  गाड़ियों  में  श्राग  लगने  श्रादि  की  कोटियों  में  हुई  दुर्घटनाश्रों  की  संख्या

 ait  उनमें  हुए  हताहत
 व्यक्तियों

 की
 संख्या

 नीचे  दी  गयी  है  :--

 18-39-1977

 17-6-1977

 a  ca  ae  ce  लपटा Og  Sat

 783  222 1.  गाड़ी  दुर्घटनाओं  की
 संख्या

 2.  हताहत

 रेलवे  कर्मचारी  मारे  गये  23  14

 133  44 घायल  हुए

 66  99 (@)  यात्री  मारे गये
 घा  Tes  314  254

 श्रन्य  मारे  गये  57  30

 घायल
 हुए  131  77

 भा  रतीय  रेलवे  ग्रधिनियम  1890  के  भ्रन्तर्गत  18-3-1976  से  17-3-1977  तक
 रेल  दुर्घटनाश्ों  में  शिकार  हुए  व्यक्तियों  को  50,000  रुपये  की  राशि  का  भूगतान  किया  गया  है  ौर

 18-3-1977  से  30-6-1977  तक  की  श्रवधि के  दौरान  कोई  भुगतान  नहीं  किया  गया  है  ।  दावे
 Tea  दावा  ata  दावा  आरायुक्त  को  प्रस्तुत  किया  जाता  है  ।  दावा  झ्रायुक्त  के  न्यायालय  द्वारा
 किये  गये  फैसले  के  श्राघार  पर  ही  रेल  प्रशासन  भुगतान की  व्यवस्था  करता  है  ।
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 Written  Answers  Asadha  14,  1899
 (Saka) —

 रेल  कर्मचारियों  के  मामले  मं  जो  कि  18-3-1976  से  17-35-1977  की  श्रवधि  के  दौरान

 रेल  दुर्घटनाओं  में  मारे  गये  अथवा  घायल  हो  गये  थे  उनको  कर्मकार  क्षतिपूर्ति  झ्धिनियम  के  अन्तर्गत  कुछ

 मामलों  में  19,889  रुपये  की  राशि  का  भुगतान  किया  गया  है  जबकि  aes  मामलों  में  मामले  की  जांच

 की  जा  रही है  ।  जो  रेल  कर्मचारी  18-3-1977 के  बाद  रेल  दुर्घटना  में  मारे  गये  उनके  मामलों की

 जांच  की  जा  रही  है  ।

 2.  5.3  करोड़  रुपयें  की  अ्रनूमानित  लागत  पर  चनाका  श्रौर  वाणी  के  बीच  76  कि०  मी०

 लम्बी  नयी  बड़ी  लाइन  का  निर्माण-कायं  चल  रहा  है  इस  काम  को  पुरा  करने  के  लिए  श्रभी  कोई  तारीख

 निर्धारित  नहीं  की
 गयी  है  ।

 3.  लगभग  250  करोड़  की  श्रनुमानित  लागत  पर  श्राप्टा  से  मंगलूर  तक  900  fio

 मी०  लम्बी  नथी  बड़ी  लाइन  का  निर्माण  ।  श्राप्टा-दासगांव  खण्ड  के  लिए  श्रन्तिम  मार्ग-निर्धारण

 सर्वेक्षण  श्नौर  यातायात  सर्वेक्षण  पुरे  कर  लिय  गये  हैं  aire  रत्नगिरि  से  मंगलूर  तक  पहले  किये  गये  सर्वेक्षणों

 के  सम्बन्ध  में  मौके  पर  aia  सहित  दासगांव  से  रत्नर्गिरि  तक  शभ्रन्तिम  मार्ग-निर्धारण  सर्वेक्षण का  काम

 चल  रहा है  ।

 4.  श्राप्टा-दासगांव  मार्ग  पर  5  करोड़  रुपये  की  भ्रतुमानित  लागत  पर  रोहा  से  मुरन्ड  )
 तक  40  कि ०  मी ०  लम्बी  लाइन  का  निर्माण  |  सर्वेक्षण  से  पता  चला  था  कि  यह  परियोजना  नलाभप्रद

 है  गौर  इसलिए  यह  निर्माण-कार्य  शुरू  नहीं  किया  गया  है  ।

 5.  12  करोड़  रुपये  की  श्रनुमानित  लागत  पर  वर्धा  से  काटोल  तक  80  कि०  लम्बी  नयी

 बड़ो  लाइन  का  सर्वेक्षण  का  काम  पुरा  कर  लिया  गया  है  भ्रौर  सर्वेक्षण  रिपो  की  जांच  की  जा

 रही  है
 ।

 6.  15  करोड़  रुपये  की  अ्रतुमानित  लागत पर  श्रादिलाबाद  से  भुगुस  तक  90  कि०  मी ०  लम्बी

 नयी  बड़ी  लाइन का  निर्माण  ।  सर्वेक्षण  का  काम  पूरा  कर  लिया  गया  है  भ्रौर  सर्वेक्षण  रिपोर्ट  की  जांच  की

 जा  रही  है  ।

 7.  5  करोड़  रुपये  की  अनुमानित  लागत  पर  लातूर  लातूर  रोड  तक  33  कि०  मी०  लम्बी

 बड़ी  रेल  लाइन  का  सर्वेक्षण  रिपोर्टों  से  पता  चला  था  कि  यह  परियोजना  अला  प्रद  होगी  ।

 अरत  इस  निर्माण-कार्य  को  शुरू  नहीं  किया  गया  है  ।

 are  प्रभा  प्राइवेट  इण्डियन  न्यू  ज  पे  बम्बई  तथा

 इण्डियन  मदुर  के  विरुद्ध  एकाधिकार  तथा

 निर्वस्धात्स क  व्यापार  प्रक्रिया  आयोग  की  जांच

 2565.  श्री  Fo  :
 कया  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मन्ती  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  एकाधिकार  तथा  निर्बन्धात्मक  व्यापार  प्रक्रिया  झधिनियम  की  धारा  27  के

 grata  2  1976  को  एकाधिकार  तथा  निर्बन्धात्मक  व्यापार  प्रक्रिया  श्रायोग  को  भेजे  गये
 द

 ग्राध्र  प्रभा  प्राइवेट  विजयवाड़ा  इण्डियन  न्यूज  बम्बई  इण्डियन

 मदुरै  )  लिमिटेड  द्वारा  arin fsqar  बैंकों  की  भ्रम्रिम  तथा  जमा  दोनों  प्रकार

 की  धन  राशियों  का  पर्याप्त  मात्रा  में  उपयोग  गैर  समाचार  पत्न  कारोबार  के  लिए  किया  जाने
 ौर  (a) )
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 11.0  करोड़  रुपये  की  राशि  समावार  पत्रों  के  प्रकाशन  से  श्रतिंरिक्त  उद्देश्यों  के लिए  उपंधोਂ  किये  जाने  के

 सम्बध  में  प्रापोग  का  प्रतितेदन  सरकार  को  प्राप्त  हो  गया

 यदि  तो  प्रतिवेदन  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  श्रौर

 यदि  प्रतिवेदन  श्रमी  तक  प्राप्त  नहीं  gars  तो  जांच  की  क्या  स्थिति  है  ?

 न्याय  ate  कम्पती  कायें  wat  शान्ति  :  एकाधिकार  एवं  निबेन्धनकारी

 व्यार  प्रथा  श्रधिनियम  की  धारा  27  के  अस्तगंत  निदेशन  2  1975  को  किया  गया  था  झौर

 avi  एकाधिकार  एवं  निर्भत्धनकारी  व्यापार  प्रथा  श्रायोग  की  रिपोट  की  प्रतीक्षा  की  जा  रही  है  ।

 उत्पन्न  नहीं  होता

 श्रायोग  के  समक्ष  मामले  की  सुनवाई  के  लिए  25  1977  निश्चित  की  गई  है

 खलौलपुर  तथा  गढ़ी  के  बीच  दोहरी

 रेल

 2566.  Sto  बसन्तकुमार  पंडित  :  क्या  रेल  मन्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्‍ली  से  रिवाड़ी  के  बीच  मीटरगेज  रेल  मार्ग  पर  बहुत  पहले  ही  दोहरी  लाइन

 fase  दी  गई  थी  खनीलपुर  तथा  गढ़ी  हरसर  रेल  स्टेशनों  के
 बीच  थोड़े  से  टुकड़े  में  एक  ही  लाइन

 छोड़  दी  गई

 यदि  तो  इफ  तथ्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  इन  स्थानों  के  बीच  छः  रेलगाड़ियों  का

 क्राव  होता  है  ग्रौर  रेलगाड़ियों  को  सामान्यतया  इस  दूरी  के  बीच  ही  अधिक  समय  लग  जाने  से  वे  देरी  से

 fai  हैं  इस  दूरी  के  बीच  Tad  लाइन  न  faarrx  जाने  के  क्या  कारण  श्रौर

 सरकार  इस  भाग  में  कब  तक  दोहरी  लाइन  बिछायेगी  ?

 रेल  मंत्री  (sto  मधु  :  जी  हां  ।

 खजालपुर  से  गढ़ी  हरसरु  तक  के  भाग  पर  दोहरी  लाइन  बिछाने  के  बारे  में  विचार  नहीं
 किया  गया  था  क्योंकि  यातायात  की  अवश्यकताशओं  को  पूरा  करने  के  लिए  उपलब्ध  लाइन  क्षमता  बिल्कुल

 पर्याप्त है  ।

 श्रहमदाबाद  से  दिल्‍ली  तक  के  समूचे  मीटर  लाइन  मार्ग  को  बड़ी  लाइन  में  बदलने  का

 प्रस्ताव  है  ।  इस  परियोजना  में  मीटर  श्रामान  ् ८ ह गैर  बड़े  अ्रामान  के  सीधे  सम्पकं  की  व्यवस्था  है  |

 EA  दाबादे  तथा  दिल्‍ली  के  बीच  के  मार्ग  को  बड़ी  लाइन  में

 बदलना

 2567-  श्री  सतीश  अ्रग्रचाल  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 जयपुर  हो
 +

 च् +o
 ु  ए  दिल्‍ली-ग्रहमदाबाद  के  बीच  बड़ी  लाइन  बिछा  >  का  कार्य  कब  श्रारम्भ

 होगा  झर  क्या  सरकार  ने  इसके  लिये  कोई  परिव्यय  मंजूर  किया  है  ate  इस  बारे  में  कार्य  की  क्या  प्रगति

 श्रौर

 (q)  झ्  मागं  पर  बड़ी  लाइन  बिछाने  में  कितनी  लागत  श्रायगी  ्र  इसके  कब  तक  पूरा  होने
 >  मरसा  अर
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 क्या  इस  मांग  पर  दोहरी  लाइन  होगी

 रेल  मंत्री  (sito  सध  दंडवते )  :  AVS

 इस  परियोजना

 को  1977-78 के  बजट

 में  शामिल  क कर  लिया  गया  हैं  ।  इत ) प्रनुमार  है  कि  इस  काम  पर  08  करोड़  रुपये  की  लागत  इस

 कीम पर  इस  वर्ष  10  लाख  रुपये  ay  किये  जायेंगे  ।  यह  काम  भी  शरू  किया  जाना  है  ।

 जी  नहीं  ।

 High  Court  Bench  at  Bareilly

 2568.  Shri  Surendra  Bikram :  Will  the  Minister  of  Law,  Justice  and  Company  Affairs  be
 pleased  to  state  the  action  being  taken  by  Government  on  the  recommendation  made  by  Uttar
 Pradesh  Government  for  setting  up  a  High  Court  bench  at  Bareilly  and

 the  time  by  which  the
 bench  would  be  set  up  there  ?

 No  recom- The  Minister  of  Law,  Justice  and  Company  Affairs  (Shri  Shanti  Bhushan)
 mendation  has  been  received  from  the  Uttar  Pradesh  Government  for  setting  up  a  High  Court
 bench  at  Barilly.  The  question  of  taking  action  in  this  regard,  therefore,  does  not  arise

 उत्तर  रेलब  पो ०  डब्ल्य  ०  एल०  तथा  पी०  डब्ल्य ०  एम ०  के

 az  में  nag  चित  जाति  के  कोट  में  कसी

 2569.  श्री  श्रार०  एल०  कुरील  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उत्तर  रेलवे  में  पी
 ०

 डब्ल्यू०  एल०  ग्रेड  1,  ग्रेड  2,  ग्रेंड  3  तथा  पी ०  डब्ल्यू०  एम०

 arant  में  अ्रनुसूचित  जाति  के  कोटे  में  कमी  को  पूरा  करने  के  लिये  कोई  कदम  उठाये  जा  रहे

 क्या  रेलवे  में  प्रनुसु चित  जातियों  के  कमेंचारियों  के  कोट  में  कमी  के  बारे  में  ं  विभागीय

 भ्रधिकारियों  द्वारा  प्रस्तुत  किये  गये  ग्रांकडों  की  सत्यता  की  जांच  करने  के  लिये  कोई  कदम  उठाये  जा  रहे

 ate

 उत्तर  रेलवे  के  समस्त  लखनऊ  डिवीजन  में  भ्रनुसुचित  जाति  के  केवल  दो To  पी
 ०  डब्ल्यू  ०

 ्राई० है ंं  जबकि  ए०  पी०  डब्ल्यू०  की  कुल  संख्या  50  है  अर  कुल  75  ह लिन  में  saafaa
 जाति  के  केवल  दो  स्थायी  ह किन  fared हैं

 रेल  मंत्री  (sto  aq  दंडवते  जी  att

 जी  हा ं।
 सर  के  सन उ  चਂ  \ST4  |  न्य  खनऊ  मण्डल में  1-4-1977 को  ग्रेड  3  के  रेल  पथ  निरीक्षकों

 इनका  पदनाम  सहायक  रेल  पथ  निरीक्षक  अरर  रेल  पथ  मिस्त्रियों  की  संख्या  निम्नलिखित  थी  :-

 कल  सख्या  प्रनुसुचित  जाति

 के  व्यक्तियों  की

 सख्या

 कायत

 रेल  पथ  निरीक्षक  ग्रेड  3  54

 रेल  पथ  मिस्त्री  38  कोई  नहीं
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 दुर्गापुर  इस्पात  संयंत्र  के  ह्लोल  और  एक्सल  यूनिट  में

 निमित  सेट  का  मूल्य

 2570.  श्री  समर  मखर्जी  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  1  करेंगे  कि

 क्या  रेलवे  दुर्गापुर  इस्पात  संयंत्र  के  ह्वील  wit  एक्सल  यूनिट  में  निर्मित  प्रत्येक  ह्वील

 सेट  का  मलय  केवल  2,750  रुपये  दे  रही  है  जबकि  संयंत्र  की  इस  पर  इससे  तिगनी  लागत  श्राती है

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी है  कि  श्रायातित  ह्वील  सेट की  कीमत

 जिसका  रेलवे  श्रायात  कर  रही  10,000  रुपये  से  भी  अधिक  है  ;  झर

 (7)  यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 रेल  मंत्री  सच  :  20.3  मीर्टारक  टन  a  प्रति  फहिया  सेट के  लिए

 रेलो ंने  3116  रुपये  त्रदा  किये  हैं  ।  इसमें  कर  शामिल  नहीं  हैं  त्ौर  यह  दोहरी  मूल्य  नीति

 के  अनुसार  इस्पात  विभाग  द्वारा  प्रस्तुत  किये  गये  प्रस्तावो ंके  अधार  पर  सरकार  द्वारा

 की  mat

 are  श्रायातित  पहियों  की  कीमत  में  समुद्री  बीमा  और  सीमाशुल्क
 शामिल  हैं  ।  श्रायात  का

 जाश्िय
 केवल  तभी  लिया  जाता  है  जब  स्वदेशी  उत्पादक

 मांगों  को  प  कर

 सकने
 में

 असमर्थ  हो  जाते  हैं  ।

 दुर्गापुर  इस्पात  कारखाने  को गे ्रदा  की  जानें
 वाली  कीमत

 के  संबंध  में  इस्पात  तथा  रल  मंत्रालय

 द्वारा  विचार  किया  गया है  श्रौर  20.  3  मीटरिक  ca  के  प्रत्येक  पहिया  सेट के  लिए  4308  रुपये

 की  श्रनन्तिम  कीमत  निर्धारित  की  बशर्तें  कि  वित्त  मंत्रालय  के  मुख्य  लागत  लेखा  श्रधिकारी

 द्वारा  इसे  प्रमाणित  किया  जाये  श्रौर  मंत्रिमंडल  द्वारा  झनमोदित  किया  जाये  ।

 महाराष्ट  म॑  डीवा-बेसिन  tag  का  निर्माण  काय

 2571.  श्री  शार ०  Fo  महालगी  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 महाराष्ट्र  के  थाना  जिले  में  डीवा-बेसिन  रेलवे के  निर्माण  कार्य में  कितनी  प्रगति  हुई

 यह  परियोजना  कब  शुरू  की  गई  शौर  मूल  निर्धारित  कार्यक्रम  के  अनुसार  इसके  कब

 तक  पूरा  हो  जाने  की  संभावना  थी  ;

 क्या  निर्धारित  कार्यक्रम के  भ्रनुसार  निर्माण-कार्य  हो  रहा  यदि  तो  इसके  क्या

 कारण हैं  ;  श्रौर

 परियोजना  श्रब  कब  तक  पुरी  हो  जायेगी  ?

 रेल  मंत्री
 मधु  :  पुलਂ  संबंधी  गौर  मिट्टी  डालने  का कार्य  चल  रहा  है  ।

 इस  कार्य  में  कुल  मिलाकर  32  प्रतिशत  प्रगति हुई  ह ै।

 यह  परियोजना  1973  में  शुरू  की  गयी  थी  ।  मूल  भ्रनुसूची के  अनसार च्  यह
 कीम  1-  श्>76 तक तक  पुरा  किया जाना  था  ।
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 | ७ हल ~  =
 धन  की  कमी  के  कारण  अनुसूची  के  इस  Ue  Sata  ना  aa  करना  सम्भव

 नहीं  हो  पाया  है  ।

 at
 इस  परियोजना  pl  1980  TH  पुरा  करने  का  लक्ष्य  रखा  गया  है  ।

 Laying  of  Railway  Line  Between  Kansa  and  Bhildi

 2572.  Shri  Motibhai  Chaudhary:  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state:

 (a)  the  progress  made  so  far  in  laying  Kansa-Bhiidi  railway  line ;

 (b)  when  was  its  survey  work  and

 (c)  the  time  by  which  the  work  is  likely  to  be  completed  ?

 The  Minister  of  Railways  (Prof  Madhu'Dandavate)  :  (a)  to  (c)  :  The  reference  seems  to  be
 0.0  Bhildi-Kosa  Road  line,  No  survey  for  laying  a  railway  line  from  Bhildi  to  Kosa  Road
 Aas  been  undertaken  and  the  project  has  not  been  approved  for  construction.

 इलाहाबाद  रेलवे  स्टेशन  पर  पासंल  को  परेशान

 किया  जाना

 2573.  श्री  जगदम्बी  प्रसाद  यादव  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनके  मंत्रालय  को  14  अ्रबटबर, ५  1976  11  1976  के  ज्ञापन

 इलाहाबाद  के प्राप्त  हुए  हैं  जिनमें  रेलवे  स्टेशन  पोर्टेस  कोश्नोपरेटिव  लेबर  कांट्रक्ट

 भ्रस्तगंत  इलाहाबाद  रेलवे  स्टेशन  में  कार्य  कर  रहे  पासंल  पोर्टेरों  को  परेशान  किये  जाने  के  बारे  में

 शिकायतें  की  गई  हैं  ;  ate

 यदि  तो  क्या  पार्सल  पोर्टरों  की  शिकायतों  के  समाधान  के  लिये  कोई  कार्यवाही

 की  गई  थी  ?

 .  ( रेल  मंत्री  (sito  मधु  \  जी  at

 सोसाइटी  की  विफलता  के  लिए  उसवें
 विरुद्ध

 कार्रवाई  की  गयी  है  तथा  प्रशासन

 द्वारा  इस  मामले  में  कार्रवाई  की  जा  रही  है  ।

 माल  उतारने-चढ़ाने  सम्बन्धी  ठेके

 2574.  श्री  जगदम्बी  प्रसाद  यादव  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बतानें  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  माल  उत।रने-चढाने  संबंधी
 ठे

 के  प्रतिवस्तु  के  ्राधारं  पर  श्रम  सहकारी  समितियों
 को  दिये  जाते  हैं  ्रौर  ये  दरें  तीन  राजपत्रित  श्रधिकारियों  की  समिति  द्वारा  निर्धारित  की  जाती हैं  ;

 क्या  निर्धारित  वस्तु-सूची  की  प्रत्येक  वस्तु  के  लिए  व्यवहार्य  तथा  उचित  दरों  का
 निर्धारण  सुनिश्चित  करने  के  लिये  समिति  द्वारा  ्रवलोकनाथे  रेलवे  बोर्ड  ने  कोई  मानदंड  हैं  ;

 जूही  टी०  पीं०  कानपुर  सेन्ट्रल  गुड्स  शे  ्  गंज

 टूंडला  तथा  चुनार  में  माल  उतारने-चढ़ाने  संबंधी  ठेकों  के  fore  नर्धारित  सूची  की
 प्रति  वस्तु  के  लिए  निर्धारित दरों

 का  ब्यौरां  क्या है  प्र  ~ Tat Hs  लागू  की  गई  तौर
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 क्या  उपरोक्त  भाग  में  उल्लिखित  गुड्स  शेड  में  प्रत्येक  वस्तु  के  कार्य  के  लिए

 दरों  का  निर्धारण  करते  समय  दर  निर्धारण  समिति  ने  स्थानीय  मजूरी  दर  तथा  अन्य  सम्बद्ध  तथ्यों

 तथा  बातों  को  ध्यान  में  रखा  था  ?

 रेल  मंत्री  (sito  सध  दंडवते  )  जी  at  |

 जी  नहीं  ।  रेल  बोर्ड  ने  मोटे  तौर  पर  मार्गनिदशन  निर्धारित  किया है
 दर  समिति  स्थानीय  स्थानीय  प्राधिकरण  sro  श्रमिकों  के  लिए  निर्धारित  स्यनतम  मजदर

 या  जहां  ये  विद्यमान  नहीं  वहां  मार्केट  सांविधिक  उत्तरदायित्व  जेसे  साप्ताहिक

 बोनस  काम  की  मात्रा  श्र  ग्र्त्य  सम्बन्धित  तथ्यों  को  ध्यान  में  रखने  हुए  दरों  का  अ्रनमोर्दन

 क्र

 एक  विवरण  संलग्न  में  रखा  गया ।  देखिए  संख्या  एल०

 जी  at

 कानपुर  साइकिल  स्टड  का  ठ्का

 2575.  श्री  जगदम्बी  प्रसाद  यादव  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 उन  पार्टियों के के  नाम  क्या  हैं  जिन्होंने  वषे  1974,  1975  गौर  1977  के  दौरान

 कानपुर  में  साइकिल  स्टैंड  के  ठे  के  के  ara  के  लिय ेटेंडर  प्रस्तुत  किये  थ  सश ६5 ह र  प्रत्येक  टेंडरदाता  ने

 कितनी  का  टेंडर  भरा  था  ;

 उन  पार्टियों  वे  नाम  कया  हैं  जिनके  टेंडर  डिवीजनलਂ  सुर्पारिटेंडेंट  इलाहाबाद  द्वारा

 1974,  1975  ौर  1977 में  स्वीकार  कर  लिये  गये थे  ;

 क्या  सफल  टेंडरदाता  टेंडर  स्वीक्रति  पत्नों  में  निर्धारित  तारीखों  से  कार्य  शुरू  करने  के

 लिये  नहीं  ग्रा  थे  ;  त्रौर

 यदि  तो  tad  प्रशासन  के  हितों  की  सुरक्षा  के  लिये  डिवीजनल  सुर्पारटेंडेंट  ने  क्या

 कार्यवाही  को  थी  ?

 रेल  मंत्री  aa
 :  वर्ष  1974,  1975  श्र  के  दौरान

 कानपुर  में
 में  साइकिल  स्टैंड  eu  के  अवन  का  लिए  टेंडर  देने  वाली  ota  के  नाम  तथा  प्रत्येक

 टेंडरदाता  द्वारा  निवेदित  रकम  का  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया है
 :--

 1974

 1  Ho  एम०  डी ०  एण्ड  कम्पनी  भ  रुपय

 म०  रजा  एण्ड  कम्पनी  ढ  29,000  रुपय

 मोहम्मद  फरीद  इदरसी  99,939  रुपय

 4.
 मोहम्मद

 सबीर  ह  98,700  रुपय

 म०  निरंकारी  इंजीनिया रग  arena  87,050  रुपय

 6.  क  82,000  रुपय श्री  कुदरत  दीन

 Yo  पाटला  x Lu ~  77,701  रुपये
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 1975

 Ho  बन्नी  एण्ड  कम्पनी  1,  32,000  रुपय

 1,  11,000  रुपय Ho  दिनेश  एण्ड  कम्पनी

 Ho  एम०  डी०  एण्ड  कम्पनी  रुपय

 कदरतद ान  e  83,000  रुपय

 1977

 1,50,000  रुपय मोहम्मद  फरीद  इदरसी

 स०  सीमा  एण्ड  कम्पनी  46,000  स्प्थ

 Fo  झ्रार०  एस०  वी० ए एम०  एण्ड  कम्पनी  रुपय

 Ho  शकील  एण्ड  ब्रदसं  1,35,000  रुपय

 Fo रेलवे  पासंलस  एण्ड  गुड्स  ath
 से  कोप०  लेबर  waz  सोसाइटी

 feto  §  +  >  .  96,500  रुपय

 मे०  फ्रन्ड्स  टॉडिंग  कारपोरेशन  95,000  wy

 Fo  सलीम  एण्ड  कम्पनी *  78,000  रुपय

 1974  ब््ौर  1975  में  उच्चतम  टेंडरदाताझओं को  नहीं दिये  गये  थे  क्यों कि  उनके

 के  साथ  शर्तें  जड़ी  हुई  थीं  ।  1977  में  उच्चतम  टंडरदाता  को  ठेका  इसलिए  नहीं  दिया  गया  था

 क्योंकि  उसने  पेशगी  की  रकम  जमा  नहीं  करायी  थी

 वर्ष  1974,  1975  शर  1977  में  इलाहाबाद  के  मंडल  adam  द्वारी  जिने

 व्यक्तियों  को  ठेके  दिये  उनके  नाम  नीचे  बताये  गये  हैं

 1974  मसस  रजा  एण्ड  कम्पनी

 1975  मसस  दिनेश  एण्ड  कम्पनी

 1977  +  सीमा  एण्ड  कम्पनी

 1974-75  में  सफल  टेंड'रदाता काम  करने  नहीं  आये  थे  |  1977  में  फ़ल  टेंडरदाता

 ने  प्रस्ताव  स्वीकार  कर  लिया  श्रौरर  1-2-1977  से  काम  करना  UE  कर  दिया  |  मध्यवर्ती

 में  पिछले  ठे  केदार  को  काम  करने  की  झअनमति  दे  दी  गयी  थी  |

 1974 सें  ठेकेदार  ने  प्रलेखों  को  पूरा  करने  में  बहुत  समय  लिया  |  इसके  बाद  यह
 मुकर  गया  ।  की  जब्त  नहीं  की  जा  सकी  क्योंकि  इसको  जब्त  करने  की  निर्धारित

 समयावधि समाप्त  हो  चुकी  थी  ।  इस  गलती के  सम्बन्ध  में  कार्रवाई की  जा  रही है  ।

 1975
 दिनेश  एण्ड  कम्पनी

 को
 ठेका  दिया

 गया  था
 लेकिन  उन्होंने  काम  शुरू  नद्दी

 किया  ।  उनकी  पेशगी  की  रकम  जब्त  कर  ली  गयी  थी  ।

 लाहाबाद  में  पासंल  उतारने-चढ़ाने  सम्बन्धी  कार्य

 2576.  श्री  जगदस्बी  प्रसाद  यादव  :  व्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  छपा  करेंगें  कि

 इलाहाबाद  रेलवे  स्टेशन  पर  पार्सल  उतारने-चढ़ाने  संबंधी  कार्य  करने  के  लिए  रेल्वे

 स्टेशन  tea  कोम्नापरेटिव  लेबर  कांट्रेक्ट  सोसायटी  इलाहाबाद  को  दी  ग़ई  राजसहायता
 के  frerico  का  ATEN TZ  क्या  है
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 कया  इस  सोसायटी  को  tad
 प्र

 शासन  द्वारा  निर्धारित  किये  गये  5  50  रुपये  की  दैनिक

 मजूरी  दर  से  भुगतान  करना  UT/ HAT  है  ;

 क्या  मजदूरों  को  कम  /aaatce  भुगतानों
 के

 बारे  में  रेलवे
 प्रशासन  को  शिकायतें मिली  थी ं;

 शौर

 यदि  तो  इस  सोसायटी  द्वारा  मजदूरों  की  किये  गये  कम  भुगतानों  की  वसूली  के  लिये

 संविद  श्रमिक  तथा  उन्मूलन )  भ्रघिनियम  1970  के  प्रावधानों  के  श्रनुसार  ् मुख्य  नियोजक

 द्वारा  कोई  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 रेल  मंत्री  (sito  सधु  :  इलाहाबाद  रेलवे  स्टेशन  पर  पार्सल  उतारने  चढ़ाने

 के  लिए  इलाहाबाद  की  रेलवे  स्टेशन  des  कोश्ापरेटिव  लेबर  wae  सोसायटी  लि०  को  110

 व्यक्ति  प्रतिदिन  उपलब्ध  कराने  के  लिए  दी  गयी  श्राथिक  सहयता  50  रु०  प्रति  व्यवित  की  दर  से

 नियत  की  गथी  है  ।  कामगरों  को  साप्ताहिक  विश्राम  के  लिए  इस  रकम  में  इसके  छठे  भाग  की  वृद्ध

 कर  दी  गयी  है

 जी  हां

 जी  हां  ॥

 इस  सोसायटी  की  विफलता  के  लिए  उसके  विरुद्ध  कार्रवाई  की  गयी  है  तथा  आगे  इस

 मामले  की  प्रशासन  द्वारा  जांच  की  जा  रही  है  |

 दमन  AIT  दीव  से  राजस्व

 2577.  श्री  एडुग्राडों  &  गरो  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  दमन  att

 दीव  में  रेलवे  से  केन्द्रीय  खजाने  को  कितना  राजस्व  प्राप्त  होता  है  ?

 रेन  मंत्री  (Mo  wg  :
 ara  vite  व्यय  की  सुचना  रेलवे  वार  संकलित  की  जाती  हैं

 न  कि  राज्यवार

 ग्वालियर-शिवपुरी  रेलवे  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  बद  लवा  तौर

 इसक्रा  गूना  तक  विस्तार  क्ररना

 2578.  श्री  माधव  राव  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वाणिज्य

 क्यासरकार
 ने  र्वालियर-शिवपुरी रेलवे  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  बदलने के  लिए  ग्वालियर

 तथा  उद्योग  संगठन  से  श्रभ्यावेदन  मिला  है  ;

 कया  इस  संगठन  ने  इसका  गुना  तक  विस्तार  करने  की  श्रावश्यकता  पर  बल  दिया
 ताकि  यह  मक्सी  होती  हुई  गुना  से  जा  शर

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया है  ?

 रेल  मंत्री  (st 9 ०  मधु  (a)  वालियर  से  शिवपुरी  तक  बड़ी  लाइन  के  निर्माण  के  संबंध
 में  एक  Vast han  प्राप्त  हनना  है  ।

 जी  हां
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 (=)  बहुत  कम  यातायात  होने  शर  काफी  हानि  उठाने  के  कारण  ग्वालियर-शिवपुरी  छोटी
 नाना

 लाइन  को  यातायात  के  लिए  1-  8-75  को  बंद  =  दिया  गया  था  ।  संसाधनों  की  कमी  के  कारण

 ग्वालियर  से  शिवपुरी  तक  एक  नयी  लाइन  के  निर्माण  अर  इसे  गुणा  तक  बढ़ाने  के  बारे  में  विचार

 करना  सम्भव  नहीं  होगा  |

 सेहसाना  रेलवे  स्टेशन  में  छात्रों  के  ग्रूप  को  परेशान  किया  जाना

 2579.  श्री  वालयार  रवि  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गुजरात  की  यात्रा  कर  रहे  दिल्‍ली  के  छात्रों  के  मरूप  को  मेहसाना  रेलवे  स्टेशन  में

 रेलवे  प्राधिकारियों  द्वारा  परेशान  किया  जाता  है  त्रौर  उन्हें  बहुत  सी  कठिनाइयों  में  डाला  जाता  ;

 क्याघूस  लेने  के  लिए  रेलवे  प्राधिकारी  पर्यटक  ग्रूपों  को  हमेशा  ही  इस  प्रकार  से  परेशान

 करते  z  अ्रौर

 यदि  तो  भ्रष्ट  के  विरुद्ध  तथा  भविष्य में  ऐसी  घटनाओं  को  रोकने  के

 लिए  क्या  कार्यवाही की  गई  है  ?

 रेल  मंत्री  (sto  मधु  :  दिल्‍ली  के  छात्रों  के  दलों  को  मेहसाना  स्टेशन  पर

 अमतौर  पर  परेशान  किये  जाने  की  कोई  घटना  नोटिस  में  नहीं  परायी  है  ।  एक  घटना  यह  है  कि

 30-5-77  को  35  wy  कीति  एक्सप्रेस  के  दूसरे  दर्ज  के  सवारी  डिब्बा  नं०  34213  में  गांधी

 पीस  फाउन्डेशन  के  प्रतिनिधि  मेहसाना  स्टेशन  पर  पहुंचे  शौर  ag  डिब्बा  गाड़ी  परीक्षक  द्वारा

 करने  के  ate  खराब  घोषित  कर  दिया  गया  था  लेकिन  उस  दल  के  मूल  कार्यक्रम  के  अ्रनुसा'र  ्र

 प्रप-द्वारा  ले  जानें  के  लिए  रेल  प्राधिकारियों  द्वारा  उन  प्रतिनिधियों  को  दूसरी  सवारी  डिब्बे
 १

 अहमदाबाद  शयनयान  में  यानान्तरित  करने  का  प्रबंध  भी  किया  गया  था  ।  लेकिन  सवारी

 डिब्बा  34213  को  खराब  घोषित  करने  के  निर्णय  का  प्रतिनिधियों  ने  विरोध  किया  झर  दूसरे
 डिब्बे  में  जानें  सेਂ  इन्कार  कर  दिया  ।

 जी  नहीं

 जब  कभी  इस  तरह  की  कोई  शिकायत  मिलती  उसकी  जांच  की  जाती  है  श्रौर

 दोष  के  श्राधार  पर  कारवाई  की  जाती  है  ।  जिस  घटना  का  उल्लेख  भाग  के  उत्तर  में  किया

 गया  रेल  श्रधिकारियों  द्वारा  जांच  की  गयी  थी  ।  उसी  डिब्बे  को  र  झागे  ले  जाने  के

 लिए  उसकी  मरम्मत  में  देर  करने  के  दोषी  पाये  गये  गाड़ी  परीक्षक  श्रौर  सहायक  यार्ड  मास्टर  के

 खिलाफ  विभागीय  कार्रवाई  की  जा  रही  ।

 वरकला  में  उपरिपुल

 2580.  श्री  वयालार  रवि  :

 श्री  के०

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  वरकला  में  एक  उपरिपुल  के  निर्माण  के  लिए  बहुत  से  sea

 वेदन  प्राप्त हुए  हैं  ;

 यदि
 तो

 इंस  बारे  में  कया  कार्यवाही  की
 गई  है  ;  श्रौर
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 निर्माण-काय  कब  शुरू  किया  जाएगा  श्रौर  इसके  कब  तक  पूरा  हो  जाने  की  संभावना
 ?

 रेल  मंत्री  (Sto  मधु  :  कि०  मी ०  786/13-14 के  समपार  के  बदले  वकेला

 में  रोड  ऊपरी  सड़क  पुल  की  व्यवस्था  के  लिए  रेल्वे  को  दो  अभ्यावेदन

 प्राप्त  हुए  हैं  ।

 समपारों  के  बदले  उपरी/निचले  सड़क  पुलों  के  निर्माण  के  लिए  प्रस्ताव  राज्य  सरकारों

 डक  प्राधिकरण )
 क्र  प्रायोजित  किये  जाते  हैं  जिन्हें  ata  नियमानुसा'र  लागत  के  श्रपने  हिस्से

 को  वहन  करने  का  वचन  भी  देना  होता  है  ।  तदनुसार  अ्भ्यावेदकों  को  सुचित  किया  गया  है  कि  इस

 प्रस्ताव को  प्रायोजित  करने  के  लिए  सरका  को  लिखें  ।  इस  संबंध  में  सरकार  से  झ्रभी

 तक  कोई  पत्न  प्राप्त  नहीं  हुआ है  ।

 उपयुक्त  के  उत्तर  को
 देखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  |

 अलाभप्रद  tad  लाइनों  के  बदलने  के  बारे  में  राउय

 सरकारों  की

 2581.  श्री  के०  प्रधानी  :  कया  रेल॑  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 FTT TLHTT  ने  अलाभप्रद  रेलवे  लाइनों  को
 सड़कं-मार्गों

 में  बदलने  के  लिए  कुछ

 को  प्रस्ताव  भेज  थे  ्मौर

 यदि  तो  इस  बारे  में  राज्य  सरकारों  की  क्या  प्रतिक्रिया  ?

 क  \
 रेल  मंत्री  (sto  सध च्  ६  नत  द ः  )  ast  सरकारों  को  ऐसे  कोई  प्रस्ताव  नहीं  भेज

 गये  हैं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 तेल  उद्योग  तथा  तेल  व्यापार  में  सरकारी  क्षेत्र  की  भूमिका

 2582.  श्री  के ०  ए०  राजन  :  क्या  पेट्रोलियम  तथा  WT  उर्वरक  मंत्री यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  देश  में  सम्पूर्ण  तेल  उद्योग  तथा  तेल  व्यापार  में  सरकारी  क्षेत्र  की  व्तेंमान  भूमिका  क्या

 है  ?

 पेट्रोलियम  तथा  रसायन  श्रौर  TACH  मंत्री  हेमवती  नंदन  बहुगुणा  :  श्रायल  इंडिया  लिमिटेड

 को  छोड़कर  जो  कि  असम  झौर  अरुणाचल  प्रदेश  के  एक  सीमित  क्षेत्र  में  कार्य  क'रती  देश  के  कच्चे

 तेल  त्रौर  प्राकृतिक  गैस  के  अन्वेषण  अर  उत्पादन  को  सरकारी  क्षेत्र  द्वारा  देखभाल  की  जाती  है  ।

 शोधन  ate  विपणन  क्षेत्र  में  केवल  असम  aaa  कम्पनी  जिसकी  डिगबोई  में  एक  छोटी  शोध  नशाला
 उसको  तभी  सरकारी  क्षेत्र  द्वारा  अधिग्रहण  किया  जाना  है  ।  असम  श्रायल  कम्पनी  श्रौर  बर्मा

 ataa  कम्पनी  के  oma  इंडिया  लिमिटेड  में  शेयरों  को  अधिग्रहण  के  सम्बन्ध  में  बातचीत  की  जा

 है  ग्राशा  की  जाती  है  कि  कुछ  महीनों  में  उस  प  अन्तिम  निर्णय  लें  लिया  जायेगा  ।
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 भारतीय  रेलव  के  लिए  निगमित  योजना

 2583.  श्री  सरत
 कुसार

 कार  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (a)  क्यो  भारतीय  रेलवे  के  fora  15  वर्षीय  योजना  की  क्रियान्विति  की  कोई  प्रस्ताव

 है  ;  az

 यदि  तो  उड़ीसा  ज  पिछड़े  राज्य  के  बारे  में  क्या  विशेष  प्रस्ताव  किये  गये  हैं  ?

 रेल  मंत्री  (sito  संधु  :  श्रौर  भारतीय  रेलों  ने  एक  ५७५ समव  यर

 dare  की  है  जिसमें  av  1988-89  रेल॑  परिवहन  की  प्रत्यांशित  PCED E Teter al  ait  सांथ  ही

 माँग  को  पूरा  करने  के  लिंए  अपेक्षित  उपायों  का  उल्लेख  है  ।

 क्षेत्र  की  Waa HATA  श्रौ'र  संसाधनों  को  ध्यान  में  रखते  BU  विशिष्ट  परियोजनाओं  अर  प्रस्तावों

 को  समय-समय  प्र  क्षे त्रीय  रेलों  झर  योजना  अ्रायोग  के  परामर्श  से  अंतिम  रूप  दिया  जाता  है  ।

 विधान  मंडलों  ait  dag  के  में  तिक
 stafafiea  की  पढ्ति  श्रारम्भ  करने

 2584.  श्री  ज्योतिमंय  बसु  :  कया  7OTe  श्रौर  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगें  कि  :

 क्या  सरकार  की  विधान  मंडलों  श्रौर  संसद  के  निर्वाचनों  में  झानुपातिक  प्रतिनिधित्व  की

 पद्धति  आरम्भ  करने  की  कोई  योजना  है  ;  श्रौर

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या है  ?

 न्याय  श्रौर  कम्पनी  कार्य  मंत्री  शान्ति  :  लोक  सभा  श्रौर
 राज्य

 विधान  carat  के  निर्वाचनों  के  लिए  श्रानुपातिक  प्रतिनिधित्व  की  पंद्धति  रम्भ  करने  की  कोई  प्रस्ताव

 नहीं  है

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 श्रमुतसर  में  डिप्टी  सी०  एम०  Fo  की  सेवा  में  वृद्धि

 2585.  श्री  fata  बसु  :  क्यां  रेल  मंत्री  यह  बतांने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 अ्रमतसर  में  डिप्टी  श्री  जी०  ह्म दि  ara  द्वारा  शि  गई  सेवा  की

 अवधि  कितनी

 (a)  उनकी  सेवा-प्रवधि  कितनी  वार  «डाई  जा  चुकी  ह

 क्या  वहां  के  कमेंचारियों  में  इस  अधिकारी  के  fees  गम्भीर  शिकायतें  श्रौर

 यदि  तो  उसकी  सेवां-ग्रंवधि  बढ़ाने  के  क्या  कारण  हैं  !

 रेल  मंत्री  (sito  मधु  स्थानान्तरित  होकर  भारतीय  रेलों  पर  श्राये  उन्हें
 21  वर्ष  हो  चुंकि  हैं  सिवाय  इसके  कि  इसमें  दो  वर्षों का  व्यवधान रहा  है  ।

 10-2-76  से  28-  o9—  78  के  बीच  3  चरणों  में  2  ay  की  सेवा  अवधि  बढ़ायी

 गयी
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 14  1899  (te)  लिखित  उत्तर
 ाा

 जी  नहीं  ।

 जनहित में  तथा  श्रमतसर  कारखाने में  उन्हे  जो  काम  किया  था  उसको  देखते  हुए

 तत्कालीन  रेल  मंत्री  द्वारा  उनकी  सेवाकाल  में  वृद्धि  की

 संविधान  (4  1-1 |  श्रधिनियम

 2586.  श्री  बसु  :  क्या  न्याय  पौर  कम्पनी  |  मंत्री यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  श्री  एन०  ए०  विधिवेत्ता  ने  केस्ट्रीय  सरकार से  अपने इस  सुझाव

 पर  विचार  करने  का  झ्राग्रह  किया है  कि  उच्चतम  न्यायालय से  कहा  जाए कि  वह संविधान के  407

 संशोधन  से  हुई  क्षति  को  श्रविधिमान्य  घोषित  कर  ak

 यदि  तो.उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 न्याय  श्रौर  कम्पनी  कार्य  मंत्री  शान्ति  :  जी  नहीं

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 दोलापुर  से  जलगांव  तक  बड़ी  लाइन  बिछाने  की  सांग

 2587.  Sto  ब  ataza  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 महाराष्ट्र  में  ओसमानाबाद  शर  भिर  से  होकर  शोलापुर से  जलगांव  तक

 नई  बड़ी  लाइन  बिछाने  की  मांग  श्रौर

 इस  संबंध  में  सरकार  का  क्या  निर्णय  है  ?

 रेल  मंत्री  (sto  सध  :
 जी

 विगत  में  इस  रेल  aes  के  संबंध  में  कोई  जांच-पड़ताल  नहीं  की  गयी  संसाधनों

 की  भारी  तंगी  के  कारण  इस  समय  इस  लाइन  के  निर्माण  पर  विचार  करना  सम्भव  नहीं  हो  पायेगा  ।

 कॉकण  रेलवे  पर  सर्वेक्षण  काय

 2588.  श्री  एम०  रामगोपाल  रेड्डी  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बता  की  कृपा  बरेंगे  कि  :

 क्या  प्रस्तावित  कॉकण  रेलवे  पर  सर्वेक्षण  कार्य  पुरा  हो  गया  श्रौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ate  सर्वेक्षण  कार्य  को  शीघ्र  पुरा  कर  के  लिये

 व्या  की  जा  रही  है  ?

 रेल  मंत्री  (sito  मधु  श्रौर  (a)  श्राप्टा  दासगांव  खण्ड  के  प्रस्तावित

 areal  मंगलौर  रेलवे  का  अ्रंतिम  स्थान-निर्धारण  सर्वेक्षण  श्रौर  यातायात  सर्वेक्षण

 भूरा  हो  चुका  रत्नागिरी  से  मंगलौर  तक  के  पहले  सर्वेक्षण  की  मौके  पर  जांच  सहित  दासगांव  से

 रत्नगिरी  तक  श्रंतिम  स्थान-निर्धारण  सर्वेक्षण  का  कार्य  पुरा  होने  वाला  है  ।
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 Written.  Answers  Asadha  14,  1899  (Saka}

 चक्रधरपर  डिविजन  में  कमंचारी  संघ  मांगे

 25  89.  श्रीमती  श्रहिल्या  पी०  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  श्यान  इस  तश्य  की  ae  दिलाया  गया  है  कि  चक्रधरपुर  डिवीजन के

 डिविजनल
 af सुपरिन्टेन्डेल्ट  ने

 कमेंचारी
 संघ  द्वारा  प्रस्तुत  मांग  ज्ञापन  पत्न  को  स्वीकार  करने  से  इन्कार

 कर  दिया  प्रौर

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार की  क्या  प्रतिक्रिया है  ?

 रेल  मंत्री  मधु  दंडवत े:
 नज

 शर  ऐसा  कोई  waar  नहीं  wears  जबकि

 चक्रधरपुर  मंडल  के  मंडल  श्रधीक्षक  ct  कमंचारियों  ट् पया  द्रास  प्ररतत  मांग  के  ज्ञापन  को  स्वीकार  कृरद  से

 इन्कार  किया  हो ।

 श्रार०  डी०  एस०  ऋ  ०  रेलजे  सन  को  परेशान  किये  जाने  सम्बन्धी

 मामले  दापस  लेना

 2590.  श्रीमती  श्रहिल्या  पी०  रांगनेकर  :  नया  रेल  मंत्नी  यह  बताने  की  ac  करेंगें  कि  :

 क्या  सरकार  ito  डी०  एस०  शोਂ  रेलवे  मैनों  को  परेशान  किये  जाने  संबंधी  सब

 मामरी  पापिस  लने  के  बारे  में  विचार  कर  रही

 ह कया
 है (@)  यदि  तो  कब  श्रौर  तत्सम्वन्वी  ब्यौरा

 रेल  मंत्री  मधु  दंडवत े)  att  1974  की  रेल  हड़ताल  के  संबंध  में

 अथवा  शापातकाल  की  अवधि  के  दौरान  अनसधघान  अ्मिकल्प  एवं  मानक  संगठन  के  किसी  कर्मचारी

 को  से  से  हटाया  या  बरखास्त  नहीं  किया  गया  था  |

 लकिन  एक  मामला  श्री  एस०  लिपिक  का  था  जो  9-5-1974  से

 कृत  रुप
 से  मेर

 हाजिर
 सिविल

 पुलिस  ने  उनके  विरुद्ध  एक  मामला  दर्ज  किया  था  at  उन्हें
 25-£-74  को  गिरफ्तार  किया  उन्हें  9-5-74 से  27-5-74 तक  हड़ताल  पर  माना
 गया  शा  सौर  28-5-74  से  निलम्बित  कर  दिया  गया  था  ।  बाद  में  18-6-74  के  अपरत्व  से

 उनके  निलम्बन  श्रादेशों  को  te  कर  दिया  गया  ।  सेवावधि में  श्रवरोध को  माफ  करके  से
 तक  की  ग्रवधि  को  डाइज-नान  माना  गया  है  ।  चूंकि  पलिस  श्रधिकारियों  ढ।रा  दी

 गयी  के  झाधार  पर  उनके  विरुद्ध  लगाये  गये  way  सिद्ध  नहीं  हो  इसलिए  2  से
 18-6-74  तक

 उनकी
 निलम्बन  की  श्रवधि  को  उन्हें  डयूटी  पर  मानते  हुए  मियमित  फिया  जा

 रहा  है  ।

 एक  अन्य  मामला  पद  पर  तैनात  दो  सर्वश्री  रामधारी  शरीर  वीनू
 प्रसाद  था  जिन्हें  उत्तर  प्रदेश  सरकार  द्वारा  झापातकाल के

 न  दौरान
 दी  बरा  लिया  गया  था  भर

 जिन्हें  लगातार  90  दिन  तक  श्रनाधिकृत  रूप  से  गैर  हाजिर  रहे
 a ६१  क  रण  ललन  ग पिसने  |  के  श्रचुरर  बाद  में

 त्याग  पन्न  दिया  eat  माना गया था  ॥  fang  2-7  को  राज्य  सरकार  द्वारा  उ  नहें  रिहा  कर

 दिये  जाने  के  बाद  5-5-  -77  से
 उन्हें  नौकरी  पर  बहाल  कर  दिया  गया  है
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 1977  लिखित  saz

 तालचर  उबरक  संयंत्र  के  निर्माण  में  विलम्ब

 2591.  श्री  समरेन्द्र  कया  पेट्रोलियम  तथा  उर्बेरक  WV  रसाथन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  तालचर  स्थित  saws  संयंत्र  के  निर्माण  में  निर्धारित  समय  सीमा  से  कितने  वर्ष  भ्रधिक

 लगें हैं  ?

 पेट्रोधिलम  तथा  रताघन  ale  उर्वरक  मंत्री  हेमवती  नदन
 :  ताल  चर  में

 एफ०  सी०  श्राई०  के  कोयले  पर  श्राधारित  उवेरक  संयंत्र  का  1975  में  यांत्रिक  रूप  से  पूरा

 होना  निश्चित  था  ।  दोनों  ate  देशी  उपकरणों  कीं  डिलीवरी  में  दे देरी  के  कारण

 प्रायोजना  के  पुरे  होन ेमें  विलम्ब  हो  गया  श्रौर  अब  प्रायोजना  के
 .

 1977
 तक  यांत्रिक  रूप  से

 पूरे  होने  की  संभावना  है  ।

 कामिक  संघों  के  कार्यकर्ताओं  की  अर्तिविधियों  पर  निगरानी

 रखने  के  लिए  विशष  खफिया  दल

 259  श्रीमती  पावती  कूष्णन  रेल  मंत्री यह  बताने  की  करेंगे कि

 क्या  रेलवे  में  कामिक  संघों के  कार्येकर्ताद्रों  की  गतिविधियों  पर  निगरानी  रखने  के

 लिये  रेलवे  द्वारा  1974  में  नियुक्त  खुफिया  दल  wal  भी  श्रपना  कार्य  कर  रहा  श्रौर

 यदि  तो  रेलवे  में  सामान्य  वातावरण  उत्पन्न  होने के  बाद  अभी  भी
 उक्त

 विशेष

 बनाये  रखने  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 रेल  मंत्री  मधु  दण्डवते  शर  1973  में  श्रासुचना  निदेशालंय

 का  गठन  किया  गया  था  ।  यह  निदेशालय  रेल  में  ब्ययेरत  हैं  लेकिन  इसका  इस्तेमाल  रेलों
 पर  ट्रेड  यूनियन  संबंधी  गतिविधियों  पर  निगरानी  रखने  के  लिए  नहीं  किया  जाता  ।  इस  निदेशालय

 को  बरकरार  रखा  गया  हैँ  क्योंकि  जिस  कारण  से  इसका  गठन  किया  गया  वह  कारण  zat  भी

 विद्यमान है  ।

 fafa,  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  द्वारा  wea  देशों  की  यात्रा

 2593.  aft  पी०  जी०  मावलंकर  :  क्या  न्याय  श्रौर  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  उन्होंने  मई  श्रौर  जन  1977  में  श्रमरीका  तथा  कुछ  अन्य  देशों  की  यात्रायें
 की  थीं

 यदि  तो  ऐसी  ararat  का  उद्देश्य  क्या  था  तथा  उन्होंने  किन  देशों  की  यात्रा
 की  थी  भ्र  इन  ararat  की  श्रवधि  कितनी  श्र

 क्या  उक्त  के  परिणामस्वरूप  कोई  ठोस  करार  किये  गये  अथवा  पारस्परिक
 समझौते  के  लिये  विशेष  व्यापक  क्षेत्र  निर्धारित  किये  गये ?

 न्याय  site  कम्पनी  कार्य  मंत्री  शान्ति  जी

 न्यूयाकं  में  हो  रहे  समुद्री  कानून  सम्बन्धी  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  के  सम्मेलन के  छठे  सत्र
 में  भारतीय  प्रतिनिधि  मण्डल  के  नेता  के  रूप  में  मैं  28  1977 से  11  1977  तक
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 1977

 रासा  wafer  सें  न्यूयाकँ जाते  हुए  मैं  25  श्रौर  26  1977 को  दो  दिन के  लिए

 मास्को  में  रुका  था  aaa  राज्य  श्रमेरिका  से  वापस  श्राते  समय  मैं  12  1977  को  एक  दिन

 के  लिए  लम्दन में  रुका  था  ।  मॉस्को  श्रौर  लन्दन  की  यात्राएं  गैरसरकारी  फिर  भी  मैंने इस
 उपयोग  समद्रीं  कानन  सम्बन्धी  से  सम्बन्धित  विषयों  पर  विचार  विमर्श  करने  के  लिए

 सोवियत  अ्रौर  ब्रिटिश  झ्रधिकारियों  के  साथ  सम्पक  स्थापित  करने  में  किया ।

 संमुद्री  कासून  सम्बन्धीं  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  के  सम्मेलन  के  छठे  सत्र  में  प्रभी  बातचीत

 चल  रही

 श्रहमदाबाद  श्ौर  झ्रमृतसर  के  बींच  सीधीं  रेलगाड़ी  चलाया  जाना

 2594.  श्री  पी०  जी०  मावलंकर  :  वया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  गुजरात  पंजाब  राज्यों के  व्यक्तियों  तथा  एसोसिएशनों से  कोई

 ज्ञापन  प्राप्त  है  जिसमें  श्रहमदाबाद  तथा  श्रमतसर  के  बीच  एक  नई  सीधी  एक्सप्रेस  प्रथवा
 तीज्रगामी  रेलगाड़ी  चलाने  की  मांग  की  गई  भ्रौर

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 रेल  मंत्री  मधु  दंडवत े)  श्र  (@)  agree प्रौर  श्रमतसर  के  बीच

 गाड़ी  चलाने  के  लिए  at  हाल  में  कोई  भ्रभ्यावेदन  श्रथवा  ज्ञापन  प्राप्त  नहीं  ्  है  |  ग्रहमेदाबाद

 में  की  श्रपेक्षित  सुविधाएं
 न

 होने  तथा  रास्ते  में  पड़ने  वाले  सन्तप्त  खण्डों  पर  श्रतिरिक्त  लाइन

 क्षमता  के  अभाव  के  कारण  परिचालन  की  दृष्टि  से  इस  समय  श्रहमदाबाद  श्रौर  श्रमृतसर  के  बीच  सीधी

 गाड़ी  चलाना  सम्भव  नहीं  हैं  ।

 सौराष्ट्र  अ्ौंर  गुजरात  में  रेल  यातायात  में  सुधार

 2595.  श्री  पी०  जी०  मावलंकर  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  गुजरात  के  सौराष्ट्र  में  प्रायद्वीप  क्षेत्र में
 रेल  व्यवस्था  बहुत  बढ़ेगी  तौर  पेचीदा  है  जिसके  कारण  मार्ग  में  अनेक  जंकशन  हैं  श्रौर  रेलगाड़ी  बदलनी

 पड़ती  थका  देने  नाजी  है  at  यात्रा  में  समय  बट़त  लगता  गाड़ियां  धीरे  चलती  जिसके

 फलस्वरूप  यारियों  को  {  ख्रार

 यदि  a  हो  सरकार  ieee  बौर  गज  रात  में  रेल  यातायात  की  उक्त  जटिल  स्थिति

 | दूर  करने  तथा  उसन  सुधार  ट म्य “सर्द मै  न  al  जाने  बालों  कार्यवाही  का  ब्यौरा  क्या  है  तथा  वह  कब  तक

 की  जायंगी ?

 लमंत्रो  (So  मथ  दंड
 कते

 प्रोर  )  सौराष्ट्र  क्षेत्र  में  रेलों  का  घना  जाल  बिछा

 चि  फलस्वरूप  वहां  श्रनेक  जंकश केशन  हैं  वीरमगाम-भ्रोखा  पोरबन्दर  लाइन  को  बड़ी  लाइन

 में  बदलने  का  काम  जारी है
 + oR  aa  go  तक  बायान्तरण  यो  फर  फिया  जा  सकेगा  शर

 यातायात में  तेजी  लायी  जा  सकेगी ।
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 1899  खित॑  उत्तर

 Criteria  adopted  for  awarding  for  Selling  Articles  on  Stations

 2596.  Shri  Nawab  Singh  Chauhan  :  Will  the  Minister  of  Railways  b2  pleased  to  state  :

 (a)  the  criteria  adopted  by  his  Ministry  for  awarding  contract  for  selling  articles  on
 stations  ;

 (b)  the  names  of  persons  in  Maharashtra  State  who  were  awarded  contract  for  opening
 tea  stalls  and  to  sell  other  articles  on  Western  and  Central  Railways  during  the  emergency
 together  with  the  naines  of  the  stations  ;

 (c)  whether  it  is  a  fact  that  such  persons  were  awarded  contract  on  some  stations,  applica-
 tions  in  respect  of  which  were  not  received  in  time  and  who  had  no  experience  of  selling  acrticles  ;
 an

 (d)  whether  Railway  Board  propose  to  terminate  contracts  given  to  all  these  persons  for
 whom  orders  were  issued  direct  by  the  Ministry,  invite  fresh  applications  and  award  contracts
 to  honest  persons  to  open  stalls  on  railway  stations  ?

 The  Minister  of  Railways  (Prof.  Madhu  Dandavate)  :  (a)  For  the  award  of  Vnding
 Contracts,  applications  are  invited  through  press  notifications  and  notices  desplayed  at  cons-
 picuous  places  at  Railway  Stations.  The  applicati-ns  are  then  scrutinised  by  a  Screening  Com-
 mittee  consisting  of  2  or  more  officers,  t:-kidg  into  Cotsideration,  the  suitability,  «xptricr.ce.
 financial  standing  etc.  of  the  candidates.  The  Screening  Committee  recommends  suitable
 candidates  on  merit  to  the  competent  authority,  who  after  taking  into  consideration  the

 recom  n2ndation  of  the  Screening  Committee  awards  the  contract  to  the  most  suitable  person.

 (b)  A  statement  is  attached.  [Placed  in  the  Library  see  No.  LT-622/77]

 (c)  O13  tea  stall  at  Ghatkopar  and  one  tea  stall  at  Vikhroli  on  Central  Railway  were  allotted
 under  diract  orders  of  the  former  Minister  of  Railways  and  ro  applieations  were  invited.
 Both  thes2  p2rsois,  however,  had  previous  experience.  In  all  other  cases  applications  were
 invited  as  per  extant  rules  and  the  contracts  were  allotted  to  persons  with  previous  experience.

 (d)  This  is  under  examination.

 Free  Railway  Passes  to  Common  People  during  Emergency  Period

 Sari  Nawab  Singh  Chauhan:  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  nu  121  of  pzrsons  who  were  issued  free  railway  passes  during  emergency  and  the
 criteria  thereof  ?

 (5)  t12  य  11195  of  parsons  utilising  these  passes  upto  Ist  May,  1977  and  the  benefit  to
 the  nation  as  a  result  and

 i)  wither  Riilways  suffered  loss  of  revenue  by  issuing  such  passes  and  it  encourages
 favouritism  also  ?

 Tis  Mister  of  (Prof.  Madhu  Dandavate):  (a)  and  (b).  253  complimentary
 Card  31151  wee  2  155  ज  31.0  with  the  approval  of  Minister  to  out  cf  which
 243  con.  dlimzatary  card  passes  were  current  on  1-5-77,

 ()  11  world  bs  ditisalt  to  determine  the  extent  of  Railway  journeys  likely  to  be  performed
 by  1933  p27s915,  if  sash  pas  ses  are  not  given.  Hence  the  loss  of  Kailway  revenue  cannct  be
 assessed.  The  Criteria  for  issu  of  such  passes  are  being  reviewed.

 में  चाय  तथा  wey  स्टालों  के  लिए  दिए  गए  ठेके

 2598.
 श्री  नवाब  tag  चौहान :

 कया  रेल  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे
 कि

 :

 कया  यह  सच  है  कि  अ्रापात  स्थिंति  के  दौरान  महाराष्ट्र  में  पष्टिमी  तथा  मध्य
 रेलवे के  रेलवे  स्टे शर  पर  चाय  तथा  wea  स्टालों  के  लिए  ठेके  देते  संमय  सम्बद्ध  महा  प्रबन्धकों
 की  सिफारिशों  को  ध्यान  में  नहीं  रखा  गया  ar;  श्रौर
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 (a)  क्‍या  ये  ढेंके  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  के  उन  व्यक्तियों  को  दिए  गए
 जो  |. तुत पु

 रेलवे  मंत्री  के
 नीजी

 व्यक्ति  थे  ?

 रेल  मंत्री
 मधु  दंडवते :  चाय  और  अन्य  स्टाल  के  ठेकों  का  श्रावटन

 महाप्रबन्धकों के  भ्रधिकार  क्षेत्र  में  लेकिन  wags  रेल  मंत्री  द्वारा  किए  गए  झ्रादेशों  के  wea

 मध्य  रेलवें  के  धाटकोपर  स्टेशन  ब श् गैर  बिखरौली  स्टेशन  पर  चाय  की  एक-एक  स्टाल  का
 ठेका  wafer  feat  गया  av  पश्चिम  रेलवे  की  रिपोर्ट  को  ध्यान  में  रखते  हुए  भ तप्व  रेल

 मंत्री  के  अनभोदन  से  wed  पर  चाय  की  दो  स्टाल  श्र  ग्रान्ट  रोड  स्टेशन  पर  चाय

 की  एक  स्टाल  का  ठेका  श्रावंटित  किया गया  था  ।

 उत्तर  प्रदेश  fiarat  तीन  व्यक्तियों  को  मध्य  शौर  पश्चिम  रेलों  पर  ठेके  दिए

 गए  थे  ।  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  नहीं  है  कि  ये  व्यक्ति  gage  रेल  मंत्री  के  श्रपने

 निजी  arent  थे

 afar  ea  में  तई  लाइनें  बिछाना  छोटी  लाइनों  को

 बड़ी  लाइनों  में  बदलना

 2599.  थी  गलस्यंद  एस०  क्या  रेल  मंत्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  पश्चिमी  क्षत  म
 ि

 श्रागामी  पांच  वर्षों  में  नई  ta  लाइनें  बिछाने  श्रथवा

 छोटी  लाइनो ंव को  बड़ी  लाइनों में  बदलने  के  बारे  में  कोई  नए  सुझाव  दिए  गए  हैं  ;  are

 यदि  gi,  ती  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या

 रेल  wal  सथ  git  ft  क्षेत्र  गौर

 महाराष्ट्र  )
 में  निम्नलिखित  योजनाओं  पर  काम  चल  रहा  है

 (1)  विरमंगाम  श्रोबा  पोरबन्दर  मीटर  लाइन  को  बडी  लाइन  में  बदलना

 (2)  दीवा  से  बेसिन  तक  तई  लाइन

 (3)  वानी  से  चनाका  तक  नई  लाइन  ॥

 (4)  मनमाड-परभनी-पुरली-बैजनाथ  मीटर  लाइन  बड़ी  लाइन में  बदलना  ।

 दिल्‍ली  अ्रहमदाबाद  मीटर  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  बदलने  के  काम  को  1977-78

 के  बजट  में  शामिल  कर  लिया  गया

 निम्नलिखित  परियोजनाओं  के  लिए  सर्वेक्षण  at  हाल  में  किए  गए  हैं  /  किए  जा  रहे

 इनके  निर्माण  बारे  में  प्रभी  तक  कोई  fia  नहीं  लिया  गय
 हैं

 रतलाम-बांसवाड़ा  बड़ी  लाइन  का  निर्माण  ।

 (a)  भावनगर-तारापुर  बड़ी  लाइन  का  निर्माण  ।

 श्रा'ता-बंगलोर  बड़ी  लाइन  का  निर्माण  ।

 वर्धी-कटोल  बड़ी लाइन  का  निर्माण ॥

 +डियाड-कप  छोटी  लाइन  को  बड़ी  लाइक  भें  बदलना  ae  मोडासा  तक
 (=)

 इसका  विस्तार  ।
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 5  1977  उत्तर

 ह  एए अ

 मिरज  HATS -AMTE
 छोटी  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  बदलना  शौर  लातुर

 रोड़  तक  इसका  विस्तार ।

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रस्तावों  को  wat  तक  श्रंतिम  रूप  नहीं  दिया  गया  है  ।

 Go  डब्ल्यू०  शाई ०  जलपाईगुड़ी  सीमान्त  के

 छटनीशुदा  कर्मचारियों  की  बहालों

 2600.  श्री  दिनेश  चन्द्र  जोरदार  :  क्या  रेल  मंत्री  चह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fa

 क्या  सरकार  का  ध्यान  इस  तथ्य  की  श्रोर  दिलाया  गया है  कि  पूर्वोत्तर  सीमान्त

 रेलवे  के  श्रधिकारियों  ने  पी०  डब्ल्यू०  झ्राई०  जलपाईगुड़ी  के  42  नैमित्तिक  क्मंचारियों

 की  छटनी  की  है  जबकि  रेलवे  विभाग  पिछली  कांग्रेसी  सरकार  के  श्रमिक  विरोधी  कार्यों  को

 ठीक  करने  की  नीति  श्रपना  रही  श्रौर

 यदि  तो  उनकों  बहाल  करने  के  लिए  क्या  कायंवाही  की  गई  है  ?

 रेलमंत्री  (ito  wa  त्र  जलपाईगुड़ी  के  रेलपथ  निरीक्षक

 के  श्रधीन  काम  करने  वाले  42  नेमित्तिक  श्रमिक  16-4-1977  सेवामुक्त  कर  दिए  गए

 उनमें  से  सभी  को  विभिन्न  कार्यों  पर  लगा  दिया  गया

 दुर्गापुर  इस्पात  कारखाने  को  रेलवे  से  क्रयादेश  न  मिलना

 2601.  श्री  सेन  क्या  रेल  wat  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  रेलवे  से  क्रयादेश  न  मिलने  के  कारण  दुर्गापुर  इस्पात  कारखाने  के  पहेया

 तथा  धूरी  एकक  को  जिसका  निर्माण  मुख्यतः  रेलवे  की  पुरी  करने  के  लिए  किया

 गया  प्रतिवर्ष  हो  रही

 क्या  संयंत्र  के  श्रधिकारी  यह  शिकायत  कर  रहे  हैं  कि  रेलवे  एकमात्र  क्रेता

 होने  के  कारण  उन्हें  श्रलाभप्रद  मूल्य  देकर  उनका  शोषण  कर  रहा है  ;  श्रौर

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  ह ै?

 रेल  मंत्री  (sto  सथ  :  जी  रेलें  हमेशा  दुर्गापुर  इस्पात  कारखाने

 का  समूचा  उत्पादन  खरीदती  रही  वाश्तव  में  रेलें  दुर्गापर  इस्पात  कारखाने  को  निरन्तर

 प्रोत्साहन  देती  रही  ह  कि  वे  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  श्रपना  उत्पादन  बढ़ायें  ताकि  को

 कम  समाप्त  किया  जा  सक े।

 शोषण  करने  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  इस्पात  विभाग  द्वारा  मंत्रिਂ

 मंडल  को  प्रस्तुत  किए  गए  प्रस्तावों  के  श्राघार  पर  ही  सरकार  छारा  स्रनुमोदित  को  जाती  हैं
 1975

 में  इस्पात  कारखानों  ने  यह  प्रतिवेदन  किया  था  कि  1971  में  निर्धारित की  गई  पहली
 कीमतें  श्रलाभकर  थी  ।

 कीमत  के  प्रश्न  पर  विचार  करने  के  लिए  1975  में  एकਂ  निर्यात  समिति  का  गठन

 किया  गया  att  1975  में  इस  समिति  क्रास  किए गए  श्रध्ययन  के  WaT IT tay पर  रेलों
 ने  1-4-1976  से  20.3  मीटरिक  टन  भार  वाले  प्रति  पहिया  सेट  के  लिए  4,003  रुपए

 चि  =r  or (SF  क गमत  देने  की  बात देने  का  Ald  क  |  aad  fa  oUt  समय  प्रति  20.3
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 5,  1977

 मीटरिक  टन  भार  वाले  पहिया  सेट  को  की
 हाए  पी  a

 ने  मंत्रिमण्डल  की  स्वीकृति  प्राप्त  कर  ली  गई  हो  ।  उसके  बाद  रेल  मंत्री  अर  इस

 तत

 ह

 ने  इस  प्रश्न  पर  विचार  किया  है  ate  उनके  विचार  विमर्श  के  परिणाम  स्वरूप  1-4-

 मंत्रालय 20.3  मीटरिक टन  बड़ी  लाइन  के  पहिया  सेटों  की  कीमतों में  पिछले  ड

 में दिए  जाने  वाली  4003  रुपए  की  तुलना  305-  रुपए  प्रति  पहिया  टके

 हिसाब  से  बढ़ाने  पर  सहमत  हो  गया  बढ़े हुए  मूल्य  भ्त्तिम  होंगे  बशर्तेकि  ये  बढ़े  हुए

 मूल्य वित्त  मंत्रालय  के  मुख्य  लागत  लेखा  श्रधिकारी  तथा  मंत्रि  मण्डल  द्वारा  स

 ह
 राष्ट्रीयकृत  बंक  स  पद्ान

 2602.  डा०  सरदीदा  राय  :

 द
 श्री  कृष्ण  चन्द्र  हाल्दर

 :  थ

 यह  बताने  की  कृपा  क
 करेंगे

 ह  क्या  सरकार  को  इस  बात
 गी

 जानकारी  है  कि  गांवों
 में  रहने  वाले  रेलवे

 पशन  भ  नगरों/कस्बों  से  पेंशन  लेने  में  कर्ढिताई को  वृद्धावस्था  में  दूर

 का  सॉमना  करना  पड़  रहा  क

 यदि  तो  उनकी  कठिनाई  को  दूर  करने  के  लिए  कार्यवाही की  गई  है

 झौर  ध  ws

 (a)  कया  सरकार  का  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  से  उनके  पेंशन  लिए  जाने  की  व्यवस्था

 र

 नटि

 ्

 मंत्रो  (Sto  मघ  दंडवत े:  जी  क

 z
 प्रारम्भ  में  1-8-1976  से  कुछ  चुने  हुए  स्थानों में  रेलवे  पेंशन

 भोगियों

 के  जरिए  पेंशन  के  भुगतान  की  एक  योजना  लागू  की  गई  थी  ।  1-6-1977

 योजना
 को

 देश
 भर

 के  सभी  राज्यों  शौर  केन्द्र  शासित  प्रदेशों  में  स्थित  सभी  प्रधान

 sie  उप  डाकघरों  की  मार्फत  लागू  कर  दिया गया  100  रुपए  प्रति  महीने  पेंशन  पाने
 qe  मनीश्राडर  द्वारा  सरकारी  खर्च  पर  पेंशन  ले  सकते  हैं  जहां  किसी

 व  क्ति

 पेंशन  की  राशि  100  रुपए  प्रति  मास  &  श्रधिक

 पर
 ब  पग  सोधी  की  a

 aa  पोस्टल  मनीश्राडर  के  जरिए  पेंशन  प्राप्त  करने  का  विकल्प

 :  ह
 जी  1-8-1977  से  22  चुने  हुए  स्थानों  में  रेलवे  पेंशनभोगियों  को

 |
 के  जरिए  पेंशन  पाने  की  सुविधा  aaa  है  1977

 फ़
 जहीर

 की

 1977  को  दी  |

 क

 भारतीय  तेल  निगम  की  पाइपलाइन  परियोजना

 पक बर
 2603.

 श्र  प्रसन्नभाई  मेहता
 :.

 क्या  पेट्रोलियम  रसायन  श्र

 हमद बताने  की
 ी

 क्या  भारती  न  लिंगम सल  जाम  ihary  में  कच्छ  की  खाड़ी
 Bees  गरतीय तेल 1 टमिनल' को  aTet  माता  मे ंह  a  |  सौराष्ट्र  में  वीरमगांव  भ
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 श्राचाढ़ , नन नन
 1899  )  लिखित

 उत्तर

 विशाखन  (atencH re )  स्थल  से  जोड़ने  वाली  2000  करोड़  रुपये  की  लागत  की  एक  पाइप

 लाइन  परियोजना  पर  विचार  कर  रहा

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या  ग्रौर

 उसके  कब  तक  पूरा  हो  जाने  की  सम्भावना  है  ,?

 पेट्रोलियम  तथा  रसायन  श्रौर  ् उ रक  मंत्री  हेमवती  नंदन  बहुगुणा )  इंडियन

 झायल  कारपोरेशन  ने  श्रायातित  श्रौर  acacia  देशीय  श्रशोधित  तेल  को  विस्तार  की  जा  रही

 कोयाली  शोधनशाला  अ्रौर  मथुरा  में  निर्माणाधीन  नई  शोधनशाला  तक  ले  जाने  के  लिए  वीरमगम  से

 कोयाली  तक  एक  शाखा  लाइन  सहित  एक  श्रपतटीय  टर्मिनल  तथा  सलाया-वीरमगम-मथुरा  पाइप

 लाइन  के  निर्माण  कार्य  को  झारम्भ  किया  है  ।

 1973  में  सम्भाव्यता  स्तर  पर  संस्वीकृत्  पाइपलाइन  प्रायीजना  की  लागंत  120

 करोड़  रुपये  थी  ।  उपकरण  सामग्री  आदि  के  मूल्य  में  ब्रद्धि  के  परिणामस्वरूप  प्रारम्भिक  प्रावकलन

 में  पर्याप्त  वृद्धि  हो  1974  में  यह  श्रनुमान  लगाया  गया  था  कि  पाइपलाइन  प्रायोजना  पर

 188  करोड़  रुपये  खच  होंगे  अद्यतन  लागत  श्रनुमान  इंडियन  सायल  कारपोरेशन  द्वारा  किये  जा

 रहे  हैं
 ।

 पाइपलाइन  प्रायोजना  में  निम्नलिखित  बातें  शामिल  हैं  :--]

 (1)  सलाया  से  लगभग  11  किलोमीटर  की  दूरी  पर  कच्छ  की  खाड़ी
 में  सिंगल  बुद्ाय  afer  पद्धति  की  87,500  डी०  डब्ल्यू०  टी०  से  300,000

 डी०  डब्ल्यू०  टी०  क्षमता  वाले  बहुत  बड़े  कच्चे  तेल  के  टैंकरों  को  लाने  ले

 के  लिए  तैयार  गया  है  सिंगल  बुद्ाय  मूरिंग  पद्धति  की  11  किलो  मीटर

 लम्बी  व्यास  मोटर  की  पाइप  लाइन  द्वारा  बाडीनार  स्थित  तटीय  टॉममिनल

 oR  Ta  तक  जोड़ी  जानी  है  जिसकी  श्राधी  लम्बाई  की  पाइपलाइन समृद्र  के
 भीतर  बिछाई  जायेगी  शौर  शेष  शधी  लम्बाई  की  तटीय  पाइप  लाइन  के  रूप  में

 बिछाई  जायेगी  ।

 (2)  सलाया  स्थित  तटीय  टर्मिनल  की  कुल  प्रभावी  भंडारण  क्षमता

 600,000  मी ०  टन  होगी  ।  इस  तटीय  टर्मिनल  से  कच्चे  तेल  को  कोयाली  स्थित
 वर्तमान  शोधन  शाला  तथा  मथुरा  स्थित  प्रस्तावित  शोधनशाला  तक  भू-पाइप  लाइन

 प्रणाली  के  माध्यम  से  भेजा  जायेगा  ।

 (3)  भू-पाइप  लाइन  प्रणाली  में  सलाया  से  बोरमगम तक  28”  व्यास  वाली  275

 किलो  मीटर  लम्बी  पाइप  लाइन  खंड  वीरमगम से  कोयाली  तक  18”  व्यास  की

 141  किलो  मीटर  लम्बी  लाइन  पाइप  खंड  प्रौर  वीरमगम  से  मथुरा  तक  24”  व्यास
 ना व ली  804  किलो  मीटर  लम्बी  पाइप  लाइन  खंड  शामिल  है  ।  इस  पाइप  लाइन
 को  शुरू-शुरू  में  कोयाली  से  वारिक  3  बिलियन  मी'०  टन  श्रौर  मधुरा  से  7  मिलियन

 मी ०  टन  उत्पादन  को  लाने  ले  जाने  के  लिए  तैयार  किया  मया  है  प्रौर  भविष्य  में
 इसका

 ौर
 किया  जायेगा  ताकि  यह  कोयाली

 से
 5  मिलियन

 मी०
 टन

 मथुरा  से  10  मिलियन मी  ०  टन  के  उत्पादन को  ले  जा  सकें  ।  कोयाली  तथा

 मथुरा  शोधनशालाओं  तक  अ्रशोधित  तेल  को  ले  जाने  के  उद्देश्य  के  लिए  इन
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 1

 पर  टर्मिनल  केन्द्रों  ः के  प्रतिरिकत  घ्प  पाइप  ar  लाली
 ४

 उपरोक्त
 ग्रशोधित  तेल  की  मात्नाओ्रों  को  ले  जाने  के  लिए  पर्याप्त  पंपिंग  क्षमता  सहित  वीर

 पर  एक  मध्यवर्ती  पम्प  केन्द्र  सहित  विभिन्न  स्थानों  पर  समुचित  मध्यवर्ती  पम्प

 केन्द्रों  की  व्यवस्था  होगी

 विस्तृत  कोयाली  शोधनशाला  जिसका  at  1978  की  पहली  तिमाही  तक  यां  तरक

 रूप  से  पूरा  हो  जाना  निश्चित  है  की  श्रावश्यकता  को  पुरा  करने  के  लिए  सलाया  टर्मिनल  से  कोयाली

 शोधनश  तक  सम्पकं  स्थापित  करने  वाली  श्रपतटीय  सुविधाएं  भ्रौर  पाइप  लाइन  खंड
 समय  पर

 तयार  जायेंगे  वीरमगम-मथुरा  पाइप  लाइन  खंड  दिसम्बर  1979  तक  तैयार  हो  जायेगा  ौर

 इस  स  य  तक  मथरा  शोधनशाला  भी  यांत्रिक  रूप  से  तैयार  हो  जायेगी

 जौनपुर  जिले  में  मानी  हाल्ट

 जिले 604.  शो  घादेवेन्द्र  दत्ता  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  जौ

 में
 मानी

 हाल्ट  पर  यात्रियों की  सुविधा  हेतु  एक  पूर्ण  प्लेटफामं  तथा  शेड  निर्माण  ने  का

 रेल  मंत्रो  (sto  मघ  दंडवते )  मकलाना  हाल्ट  उत्तर  रेलवें  के  aaa 7 i

 सराय
 खंड  पर  खेता  सराय  और  मेहरावां  स्टेशनों  के  बीच  स्थित  है  ।  यात्रियों  की  सुविधा  के  शिख
 त  लम्बाई  वाला  रेल  पटरी  की  सतहवाला  एक  प्लेटफामं  अ्रौर  एक  छोटा  प्रतीक्षालय

 शेड
 a  कग  कार्यालय पहले  से  ही  मौजूद  है  यह व्यवस्था  पर्याप्त  समझी  जाती है

 Extension  of  Railway  Line  upto  Bhadohi  from  Barsathi  Station

 ं  द  +  Shri  Yadvendra  Dutt :  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state  the  e  by
 which  work  on  the  extension  of  railway  line  up  to  Bhadohi  from  Barsathi  Station  would  en
 ul

 a

 a  view  to  promote  carpet  industry  of  Madiyahoo  Tahsil  in  district  Jaunpur  ह

 he  Minister  of  Railways  (Prof.  Madhu  Dandvate):  No  inv  stigations  have  beet  tried
 out  tot  his  rail  link  in  the  past.  Dui  to  sev2re  constraint  of  resources,  it  would  not  be  possible

 ‘toc  the  construction  of  this  line  at  present.

 तिरुचेन्दूर पैसेंजर  गाड़ी  का  पटरी  से  उतरना

 2606.  श्री  श्रार०  दी ०  स्वामीनाथन  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 )  क्या  तिरुनेलवेली  जाने  वाली  तिरुचेन्ट्ूर  पैसेन्जर  गड़ी के  इंजन तः  उसके  साथ  के

 दो  डिब्ब  सैंटगलर  are  पलयीकोटा  के  बीच  पटरी  से  उतर  जाने  के  कारण  100  यात्रियों को

 गम्भीर चोटें  झाई  थीं

 यदि हां  तो  दुर्घटना  सम्बन्धी  तथ्य क्या  1

 क्या  इस  दुर्घटना  के  बारे  में  कोई  जांच  की  गई  ौर

 यदि  तो  उत्तरदायी  लोगों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही की  गई  है
 ?

 रेल  मंत्री  सध  श्रौर  6-6-77  को  लगभग  19.  47  बजे
 q

 amy  रेलवे  के  मदुर  मंडल  में  सेयंदुगनल्लूर  भ्रौर  पालयनकोटै  स्टेशनों  के  बीच  736  अप

 तिरुचेन्दूर-तिरुनेलवेली सवारी  गाड़ी  चल
 रही  थी  तो  इसके  इंजन  श्रौर  उसके  साथ  के

 दो  सवारी
 डिब्बे

 पटरी  से  उतर
 रेत  देगा

 फ
 वालस
 अ

 जिनमे
 से  एक  की

 हालत  a
 ो  oe
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 लिखित  उत्तर

 घौर  जी  ।
 जांच  समिति  के  निष्कर्ष  के  अनुसार  यह  दुघेटना  कुछ  श्रनजान

 व्यक्ति  झथवा  व्यक्तियों  द्वारा  तोड़-फोड़  के  कारण  पुलिस  द्वारा  की  जा  रही

 जारी है

 उवेरक  संयंत्र  स्थापति  करने
 फे

 लिए  दा  वेलेस  एण्ड  कस्पनी

 हारा  झनरोध

 2607.  श्री  श्रार०  alo  स्वामीनाथन  :  क्या  पंट्रोलियम  तथा  रसायन  उबंरक  मंत्री

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  शा  वैलेस  एण्ड  कम्पनी  ने  सरकार  से  -)  किया  है  कि  उसे  देश  में  उर्वरक
 संभंत्र प्रौर  कीटनाशी  बनाने  वाले  संयंत्र  स्थापित  करने  की  शझ्रनमति  दी  जाये

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  ने  क्या  लिया  है

 ये  संयंत्र  कब  स्थापित  किये  जायेंगे  ;  झर

 (4)  उनकी  कुल  क्षमता  कितनी  होगी
 ?

 पेट्रोलियम  तथा  रसायन  श्गौर  उवेरक  हेमवती  नंदन  agar )  )  :  at

 से
 दिसम्बर  1974  में  शा  एक  कम्पनी  मेससे  नागार्जुन

 फर्टिलाइजर  लि०  को  निम्नलिखित  क्षमताओं से  काकीनाडा
 ग्रास  प्रदेश  में  एक  उर्वरक  संयंत्र

 की  स्थांपना  करने  के  लिये  एक  श्राशय  पत्न  जारी  किया
 गया

 नाइटोजन  228,000  मी  ०  टन  प्रति

 81,600  मी ०  ed  प्रति  ae

 त्र  69,700  ato  टन  प्रति  ae |

 क्योंकि  इस  प्रायोजना  का  कार्यान्वयन  aft
 sarees  नहीं  किया  गया  द्र्त

 यह  कहना

 सम्भव  नहीं  है
 कि

 संयंत्र  कब  तक  पूरा
 हो

 जायेगा
 |

 कम्पनी  ने  हल्दिया  में  निम्नलिखित  तकनीकी .  as  TeeaTgSa ~  के  निर्माण  के  लिये  एक

 संयंत्र की  स्थापना  हेतु  श्रौद्योगिक लाइसेंस  के  श्र  पत्र  दिया  है  :

 मलेथियन  300  मी ०  टन  afr  s

 डिमेपोएट  150  पी ०  टन  प्रति  वर्ष

 फेनिटोथि यनਂ  300  मी ०  टन  प्रति  वंष

 एंथियन  100  मी  टन  प्रति  वर्ष

 उनका  श्रावेदन  पत्न  विचाराधीन  है

 मथन  के  निकट  गाड़ी  का  पटरी  से  उतरना

 2608.  श्री  श्रार०  Ato  स्वामीनाथन  क्या  रेल  मंत्रीਂ  यह  बताने ने
 की  कपा  करेंगे कि  :

 क्या  बम्बई  से  8  किलोमीटर दूर  मथेरन  स्थान  पर  10  जून  1977 को  एक  गाड़ी

 के  पांच  डिब्बे  पटरी  से  उतर  जाने  के  कारण  तीन  व्यक्तियों  की  qt  हो  गई  प्रौर  कुछ  यात्नी  घायल
 हो  गये  थे
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 ritten  A  luly  1977

 (=  ड्  hase  के  लार  ग  <a .

 कसके  पॉरेणामस्करप रेलवे  को  कुल
 cot

 af
 हुईं

 p  )
 मरने  वाले  व्यक्तियों  के  सम्बन्ध में  कितनी

 क्या  मारे  1977 से  यह  रेल  दुर्घटना थी  |
 ५.

 siz

 3
 ल  मंत्री  (Sto  मघ  दंडवते

 ta  सरक्षा  के  श्रपर  atta  बम्बई  के
 sat  निष्कर्ष  sete  इस

 alee
 ror  रेल  कर्मचारियों  की  गलती  at

 (*)  रेलवे
 weer BY arya

 को  लगभग  34,805 रुपये  कीं  क्षति  पहुँचीं
 ay

 (4)  दावा  श्रायुक्त  को  दावा  प्रस्तुत  करने
 की

 समय  सीमा  दुर्घटना
 की

 तारीख  से
 ती  ही

 भारतीय रेल  भ्रधिनियम  1890
 के  अंतगतਂ  क्षतिपूर्ति  के  तीन  दावे  wer  हुए  दावेदारों

 al
 बताया  गया  है  कि  वे  झपने  दावे  पदेन  दावा  थकते  कों  भेजें

 ॥
 दावा  ~~]  के  न्यांथोलय

 द्वारा

 far  गये  फैसले  के  श्रनुसार  रेल  प्रशासन  पार्टियों  को  भुगत्तानः  की  करेगी
 वर

 जी
 थ

 ead  की  ntl  निंव्यादन

 2609.  श्री  श्रार०  बो०  :  Afar तथा  5४ Ae  e

 me  ताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 द  (=)  नाइट्रिक  एसिड  ai  सोडियम  नाइट्रेट  के  उत्पादन  के  सम्बन्ध

 न

 कक केमिकल्स  का  कार्य  निष्पादन

 1976  के  दौरान  भी  रहा  है  ;

 छह  थ  ही

 ही
 (%),  कें  aa  Tega  we  अधिष्ठापित  a4.

 a  तशत  ही  किया है  ;

 ह
 क

 उत्पादन  में  मन्दत  के  कया  मुख्य  कारण  हैं  ;

 र )
 क्या  कम्पनी  प्रबन्धकों  सरकार  से  कन्लेट्रेटिड  न्पइट्रिक

 एसिड
 के

 हगो  रेत  के  निए

 मी  और

 (a rat Wee an
 यदि  at,  तो  क्या  सरकार  ने  अ्रपनी  श्रनुमति  दे  दी  है

 ?
 ्

 a  en  उर्वरक  मंत्रो  हेमवती  नंदन  ते
 ट.) द पसस

 नाइट्रों  कंमीकर्स  के  कायें  निष्पादन  में  पिछले
 ad

 की  तुलना
 में वष ः  1976  FT

 ag  1975  के  दौरान  उनकी  नाइट्रिक  एसिड  ate  सोडियम  नाइट्रेट  के  1495  ट  तथा

 1  मी०  टन  के  उत्पादन की  तुलना में  1976  में  उत्पादन  2287  Alo  टन  513

 >
 टन  वर्ष  1975  में  एसिड  शर  सोडियम  नाइट्रेट  कौ  क्षमता  उपय

 प्रतिशत  और

 पक

 वि

 RE

 76.0  प्रतिशत
 तथा  1  तशत

 थी
 ।  कम  उत्पादन  का  मुख्य  कारण  बिजली  की  कमी  थी

 ई
 rv  ia  2

 (a)  र )  हा

 हां  ।
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 14  1899  लिखित  उत्तर
 ee  re

 तिरुपति  तथा  कटपड़ी  ate  पाकाल
 तथा

 धर्मावरम  के  बीच
 को

 गई

 2610.  श्री  पी०  नायड  क्या  रेल  wat  यह  बताने  की  HAT  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  तिरुपति  तथा  कटपडी  के  बीच  चलनेਂ  वाली  121  तथा  122

 गाड़ियां  र  पाकाल  तथा  धर्मावरम  के  बीच  चलने  वाली  247  तथा  248  गाड़ियां  रदद  ar  दी  गई
 e

 हैं  ,

 क्या  इन  गाड़ियों  को  फिर  से  चलाने  के  बारे  में  कोई  प्रभ्यावेदन  मिले  श्रौर

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  उनको  फिर  से  चलाने  का  विचार  है
 ?

 रेल  मंत्री  (ato  सध  :  तिरुच्चिराप्पल्ली  में  102  101  गंगा--कावेरी

 से  मेल  लेते  हुए  तिरुपति  atc  रामेश्वरम्‌  के  बीचःएक  सीधी  सेवा

 करने के  लिए  1-10-76  से  121  122  .
 फास्ट  पैसेंजर

 कको
 एक्सप्रेस  में  बदल  दिया

 गया है  श्रौर  उसका  नम्बर बदले  कर  199.  200  UIT r~  कर  दिया  गया

 247,  248  पकाला-धर्मवरम्‌  यात्री  गाड़ी  20-5-75  से  रद्द ्  गया  था

 97,98  सिकन्द  राबाद-वेंकटाद़ी  एक्सप्रेस  को  19-5-75  से  चलाया  गया  था  ।

 (a)  जी  at

 (7)  पकाला-धर्मवरम  खंड  पर  श्रतिरिक्त  खंडीय  सेवा  की  व्यवस्था  करने  का  प्रस्ताव

 विचाराधीन  है  श्रौर  जैसा  व्यावहारिक  की  जोएंगी  ।'  त्तिरुंपतिंप्काटपोडी घड

 के  बीच  गाड़ी  सेवा  को  तर्क  and  बनाने  का  भीं  प्रस्ताव  है  ।

 Memorandum  from  Gujarat  State  for  supply  of  Bombay  High  Oil  and  Gass

 2611.  Shri  Dharmsinhnhai  Patel :  Will  the  Minister  of  Petroleum  and  Chemicals  and
 Fertilizers  be  pleased  to.  state  the  number  of  memorandum  sent  to  the.Central  Government
 ‘by  Gujarat  Government  for  the  supply  of  oil.and  gas  from  Bombay  High  indicating  the  dtaes
 wand  nature  thereof?

 The  Minister  of  Petroleum  and  Chemicals  and  ह  Fertilizers  (Shri  H.  N.  Bahuguna)
 The  Government  of  Gujarat  on  November  26,  1976  submitted  a  memorandum  under
 tthe  tittle  ‘A  National  Perspective  on  Bombay  There  has  also  been  some  correspondence
 ‘between  the  Government  of  India  and  the  State  Government  07.  the  subject.  The  Memorandum
 ‘questioned  the  need.  for  an  oil  pipeline  for  transporting.  crude  from  Bombay  High  to  the  shor¢

 Suggested  that  the  existing  of  loading  tankers  with,  the.  help  of  Single  Buoy
 ‘Moori  (SBM)  system  might  be  adequate.  The  memorandum  pleaded  for  the  ‘se  aration

 assocjated  gas  from  crude  oil  to  be  done  offshore;  offshore  gas  to  be  transported  10.0  rapur;
 gas  ta  be  fractionated  and  appropriate  fractions.  to  be  utilised.  for  setting’  up.  petrochemical
 units,  fertilizer  plants,  for  meeting  the  on-going  commitments  in  Gujarat  and’  for  supply.  ‘as
 domestic  fuel.  It  was  further  recommended  that  gas  should  also.  be  utilised  ‘for  power  generation

 that  a  super  thermal  power  station  should  be  set  up  to  mieetthe  growing.  demands’  of  the

 बिना  टिकट  सफर  के  लिए  fads  छापे

 2612.  श्री  रामानन्द  तिवारी  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 सभी  जोनल  रेलों  में  1  1977 से  30  1977  तक  की  अवधि  में  बिना
 त्

 टिकट  सफर  को  रोकने  के  लिए  कितने  विशेष  छापे  मारे  गये  ;  ी

 कितने  व्यक्तियों  पर  मुकदमे  चलाये  उनसे  कितना  जुर्माना  वसुल  किया  गया

 जौर  कितने  व्यक्तियों  को  जेल  भेजा  गया ?
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 थ  क

 Writte  ANSwers
 te  स

 Asadha  14,  18  (Saka)
 धा

 ल  मंत्री  (sto  wa  दंडवते  977  महीने

 a  नहीं  हैं  लेकिन  1-4-1977  से  31-5-  तक  की  water में  बिना  f

 कौ  rea के  लिए  17,152  विशेष  छापे  मारे  गये  थे थे  इन  छापों के  53,489  बेतयों

 परम

 चलाये  गये  ।  इनमें  35,731 को  जेल  भेजा  गया  ।  न्यायिक जर्मानि  के  रूप  में  :
 0,432

 रुपये  वसुल  किये  गये  थे
 ।

 क

 विकसित  तथा  श्रत्प-विकसित  क्षेत्रों  के  बीच  विषमता  हूर  करने  के  लिए
 नई  रेल  लाइनें  fanart

 चतुर

 bi

 श्री  रामानन्द  तिवारी  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की
 पा  करेंगे

 कि  :

 bs  तरह  band  a  ठीक  करने  के

 में  नई  रेल  लाइनें  बिछाने  की  कोई  नीति  अपनाई
 क

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी ब्यौरा  कया  है  ?
 a

 रेल  मंत्रो  (ito मघ  ate (@)  लोक  लेखा  समिति  ने
 1975  76  की

 नी  रिपोर्ट  में  यह  सिफारिश  की  थी  कि  एक  सुव्यवस्थित  श्राधार  पर  नयी  लाइ

 लिए  लम्बी  श्रवधि  वाली  एक  व्यापक  तथा  सुस्पष्ट  नीति  संसद  के  समक्ष  प्रस्तुत  की  जाये  हों के निर्माण' । सरकार
 इस

 सिफारिश  को  स्वीकार  कर  लिया  है  ate  रेल  मंत्रालय  द्वारा  इस  मामले  पर  सक्रिय  रूप  से

 चार  किया  जा  रहा  है  ।  अन्य  सम्बद्ध  मंत्रालयों  के  परामशं  से  इस  नीति  को  अन्तिम  रूप

 ie जानें  के  बाद  के  लिए  संसद  के  समक्ष  प्रस्तुत  कर  दिया  जायेगा  ।

 Proposal  to  make  drug  Industry  more  Productive  द 7
 थ

 til  2614.
 Dr.  Laxminarayan  Pandeya :  Will  the  Minister  of  Petroleum  and  C

 ne  micals
 and

 >
 pleased  to  state :

 ee (a)  whether  Government  are  considering  a  proposal  to  make  drug |
 duct  ive  and  drugs  cheap;  an  1009 stty

 more
 prod

 (b)  if  so,  the  outlines  thereof

 The  Minister  of  Petroleum  and  Chemicals  and  Fertilizers  (Shri  H.N  Bahuguna

 (a)  and  (b>  In  its  report,  a  copy  of  which  was  laid  on  the  Table  of  the  House  on  8
 May,  1975,  the  Committee  on  Drugs  &  Pharmaceuticals  Industry  has  identified  117  esser

 medicines  and  has  recommended  that  the  administrative  regulation  and  licensing  should

 = geared  to  ensure  that  greater  emphasis  is  laid  on  production  of  such  medicines.  they  hav
 also  recommended  that  it  should  be  ensured  that  prices  are  fair  and  reasonable  to  the  po
 and  to  the  consumer.  Administrative  action  to  strengthen  the  production  base  by  ensuring  ade-
 quate  supplies  of  raw  materials,  both  domestic  and  imported  should  also  be  taken.  The  produc-
 tion  of  relevant  bulk  drugs  active  ingredi¢nts  going  into  the  production  of  117  essential  medicines
 should  be  expanded  on  top  prionty  basis

 This  recommendation  has  already  been  given  effect  to  and  a  drug  by  drug  analysis  was
 made  and  a  list  of  bulk:  drugs  prepared  in  which  items  which  would  generally  be  reserved  fcr

 production  in  the  public  sector,  the  Indian  Sector  and  open  for  all  Sectors  had  been  indicated
 Government  have  been  encouraging  the  setting  up  of  additional  capacities  through  the  grar
 of  a  large  number  of  industrial  approvals  on  a  continuous  basis.  During  1975-76  and  1976
 as  many  as  169  licences  letters  of  intent  for  manufacture  of  bulk  drugs  and  formulations  hi
 been  issued.  With  the  implementation  of  these  schemes,  both  in  the  public  secto

 vate  sector,  it  is  expected  that  production  of  bulk  drugs  and  formulaticns  will
 bstantially.

 rder  to  ensure
 availability  of  yoporied  taw  materials  for

 increased  p  ction  of  buik.
 drugs  anc  nulati  ns,

 the
 Imn  liberal  provisions.

 की
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 लिखित
 उत्तर

 The  Committee  on  Drugs  and  Pharmaceutical  Industry  has  made  a  number  of  recom-
 ‘mendations  in  regard  to  rationalised  control  of  prices  of  bulk  drugs  and  formulations.  These
 ‘recommdnations  are  undet  active  consideration  of  the  Government  and  a  decision  is  likely
 tto  be  taken  soon.

 Production  of  Petrol

 2615.  Dr.  Laxminarayan  Pandeya  :  Will  the  Minister  of  Petroleum  and  Chemicals and  Fer-
 tilizers  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  year-wise  production  of  petrol  during  the  last  three  years  ;

 0)  whether  the  production  of  petrol  is  likely  to  go  up  in  the
 coming

 years  ;  and

 (0)  if  so,  how  and  the  extent  thereof  and  the  plans  in  this  regard
 ?

 ‘The  Minister  of  Petroleum  and  Chemicals  and  Fertilizers  (Shri  H.  N.  Bahuguma)  :  (a)  The
 syear-wise  production  of  petrol  (Motor-Spirit)  during  the  last  three  years  is  as  under

 Producticn
 gures

 Year  111
 thousand

 tonnes)
 er आ  ee  res

 1974-75  न्  1247
 Owe 1  lo-  76  1274

 1976-77  ७  1340

 (b)  and  (c).  Following  the  oil  crisis,  Government  had  taken  certain  fiscal  measures  to  curb
 ‘the  consumption  of  As  a  result  the  growth  rate  of  consumption  of  petrol
 «ame  down  by  16-1  perecnt  in  1974-75  over  that  of  1973-74,  and,  jn  the  subsequent  years,  the
 growth  rate  has  been  marginal.  The  increase  in  the  demand  for  petrol  is  expected  to  be  of  the
 «order  of  3-5-per  cent  per  anurm  during  the  years  1977-78  to  1980-81.
 io  the  Refineries  as  per  demard  in  the  country.

 Petrol  will  be  pro
 गिध

 Compensation  paid  by  Railways

 . 2616.  Dr.  Laxminarayan  Pandeya  :  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state

 (a)  the  total  amount  of  compensation  paid  to  the  people  by  the  Railways  during  1975-76
 and  1976-77  ;

 (b)  whether  Government  propose  to  take  some  precautionary  measures  in  this  regerd
 for  the  next  year  ;  and

 (c)  if  so,  the  salient  features  thereof  ?

 ‘The  Minister  of  Railways  (Prof.  Madhu  Dandavate):  (a)  Total  amount  of  compensation
 paid  to  the  claimants  by  the  Railways  on  account  of  loss,  damage,  deteriorati  n,  non-delivery
 etc.,  of  bookd  consignments  during  1975-76  and  1976-77  were  Rs.  15-26  crores  and  Rs.  13-56
 crores  respectively,

 (0)  The  Government  has  been  taking  precautionary  measures  to  minimise  the  incidenc2
 of  (  ‘laims  for  compensation  and  these  will  be  continued  and  intensified.

 (c)  The  important  claims  prevention  measures  adopted  by  the  railways  are  as  under:—

 (i)  Escorting  of  goods  trains  carrying  iron  and  steel,  foodgrains,  sugar,  oilseeds  etc.,  by
 ailw  ay ay  rotection  Force  armed  personnel  in  vulnerable  sections ;

 Gi)  Patrolling  by  armed  Railway  Protection  Force  personnel  in  vulnerable  yards  ;
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 (iid),  Collection  of  crime  intelligence  and  conducting  -of.s  rise  raids  by  the  staff  of  the

 Crime'  Intelligence  of  ‘the’  Railways as  well.  as  Central  Crime  Bureau;  Railway  Board,
 a  view  10.0 traekihgdown  criminals  and  receivers  of  stolen  goods  ;

 (iv)  Guiding  and  educating  the  staff  to  make  them  more  and  more  conscious  of  the  need
 to  prevent  loss  of  and  damage  to  consignments  ;

 (४)  Insistence  on  provision,  of  dunnage  to.  protect  flap  doors  in  case  of  wagon  load  con--

 ‘signments  sugar,"gtains,  oilseeds,  etc  ;

 (vi)  Proper  marking,  addressing  and  labelling  to  prevent  the  consignment  from  goingਂ
 astray  ;

 (vii)  Use  of  nuts  and-,  belts-for-rivertting’ wagons:  loaded  with  valuable  ‘goods  ;

 (viii)  Proper  maintenance  of  wagons:  50  that:  incidence:  of  of  wagons:  fesulting  in
 detention  and  transhipment  is  minimised,  and  also  damage  by  wet  and  pilferage  through:
 doers  and  bedyholes:is-reduced  ;

 (ix)  Patching  of  panel-cuts  of  wagons  in  sick-lines
 -eirculation  of  defeetive:-  wagons  ;

 yards  and  goods  sheds  to  reduce  the-

 (x)Proper  supervision  and  careful  tallying  of  packages  during  loading  and  unlcading:
 operations  ;

 (xi)  Intensified  supervision  at  break-of-gauge  transhipment  points  and  repacking  points  ;-

 (xii)  Prompt  fixation  of  staff  responsibility  ;  and

 (xiii)  Special  precautions  during  monsoon
 season  to  prevent  damage  by  wet.

 Encouragement  to  Hindi

 2617,  .Shri  Nawab  Singh  Chauhan  :  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased
 to-state

 :

 _  4a).  whether  new.  programmes  shave  been-undertaken-  in  his  Ministry  10  encouarage
 ह wor

 (9)!  he  expenditure  incurred  on~pay'  and:  allowances:  of  the  Mentbers  ‘of  Commnittées
 appointed  by  previous  Ministers  for  Hindi  programmes ;

 (c)  the  steps  taken  to  check  recurrence  of:such  wastage  of  expenditure  ;

 (d)  whether  it  is  proposed  to  seek  the  cooperation  for  Hindi  work  ०:  Central  Hindi
 torate  whith is  engaged’  ii'  preparing  vdrious'‘types  of  termindlogy  ;

 (e)  whether  it  is  proposed  to  associ-te  the  Chairman  of  the  Central  Hindi  Directorate  and?
 Commissioner  for  Scientific  Terminology  with  the  supervision  of  Hindi  work  of  the  Railway:
 Board  ;  and

 (f)  if  so,  the  salient  features  thereof  >

 The  Minister  of  Railways  (Prof.  Madhu  Dandavate  (a)  Yes.  A  number  of  schemes  have
 been  initiated  for  promoting  Hindi  work  on:  the-Railways.  These  include  All  Railways:
 Essay  and  Elocution  Competition  in  Hindi  for-the  non-Hindi  speaking  employees,  Noting  ang
 Drafting  Competition  in  Hindi  and  Railway  Minister’s  Hindi  :Essay-writing  Competition  for-
 all  employees  and  observance  of  Railway  Hindi  Weeks  on  Zonal  Railways.  Besides,  -
 shields  known  as  Railway  Minister’s  Inter  Railway  and  Inter  Divisional  Rajbhasha  Shields.
 have  also  been  introduced.

 (b)  No  pay  was  being  paid  to  the  members,  only  daily  allowance  was  being  paid  to  them,
 Details  in  this  regard  are  being  collected  and  will  be  placed  on  the  Table  रण  the  House.

 (८)  The  Committees  relating  to  Hindi  are  being  reconstituted  to  minimise  expenditure,

 (d)  Co-operation  of  the  Central  Hindi  ‘Directorate  is  already  being  taken  in  finalisation
 of  the  Railway  technical  terms  and  expressions  in  Hindi.  A  glossary  of  Railway  Statistica
 terms  in  Hindi  has  recently  been  prepared  with  the  approval  of  the  Central  Hindi  Directorate.
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 लिखित
 उत्तर

 यय
 1899

 (ae) a  ee  ep  ee  दश  ee  ee  pe  पाण  लारा

 (e)  No

 (fF)  Does  not  arise

 रेल  दुर्घटनाश्रीं  होने  वालों
 के

 बारे
 में'प्रेतिक्रर  दावे

 Ot  चयालार  रवि  :  tat  मंत्नी  की  कृपा  करेंगे  कि

 (#)  क्या  सरकार  को  गत  तीन  महीनों
 में  रेल  giles  र  होते

 त्वालों  प्रा

 से  प्रतिकर  सम्बन्धी  दावे  प्राप्त  हुए  हैं  ;

 तो  निविंभधि्व  दुर्घटनाओं  में
 सराने  तथा  STR  :  होने  जाले  ae  के

 सम्बन्ध  में  कुल  कितने  प्राप्त

 अघ  तंक  per  निप्रटा  ताए
 att

 सभी  दावों  को  निपटाने  में  विलम्ब  के  कारण  क्ष्या

 परेल  मंत्री  (sie;  मघ  :  ज़ी  atv

 ard से  1977  तक  की  तीन  '  महींने  की  के  दौरान  दुर्धिटतता में  TT e
 यात्रियों के  ग्राश्रितों  तौर  जरूमी  हुये  यात्रियों से  अरब  तक  दोवीं “की  संख्या  79°F

 कोई  नहीं  ।

 दावे  age  दावा  दावा  ~~)  को  दु्घंटना  की  तारीख  मंहीने
 की  wet  ना  ATR किः  छका  गये  फसलों

 TTT  HRT:  इबना ष्  भगततन  व्यवस्था की- जती: है हैं  ।

 त्रिवेदम-मंगलौर  att  बसबई-कोचीन  मार्गों  पर  यात्री

 यातायात  Ararat  सर्वेक्षण

 2619.  श्री  TARA  रेल  यहं  HHT  करेंगे कि  १

 क्या  सरकार  ने  गत  तीन  वर्षों  में  Aras —BTATT  के  बीच

 यात्री  यातायात  के  बारे  में  केई  कसया /है

 यदि  तो  मुख्य  क्या  है  ;

 इन  क्षेत्रों  में  यातायात  सुविधाश्रों
 को

 सुधारने  के  लिए  कया  कार्यवाही
 की  गई

 रेल  मंत्रो
 :  से  (7)  झनुपकगरीय  को  ले  जाने  af

 में  स्थानों के  भरे  जाने  की  at  में  दो  बार  श्रावधिक  गणना की  जाती  है  ।  11/12  13/14

 एक्सप्रेस  गाड़ियों में  प्रतिदिन  चलने  वाले  9  सवारी  डिब्बों के  26-1-1976  से

 81/82
 बम्बई--एर्ाकुलम्‌  मेंगलर  जयन्ती  जनता  एक्सप्रेस  गाड़ी  चलायी  गयी  है  तथा  21-6-76

 से  कौचीन--बम्बई यात्रियों  के  लिए  इसकी  बारम्बारता  सप्ताह में  एक  बार  से  बढ़ाकर
 सप्ताह में

 दो  बार  करदी  गयी  है
 तिरुवनन्तपुरमु---एर्णाकिलम्‌ अ स्  बड़ी

 लाइन के  खुल  जाने के  29  30

 मेंगलूर--एर्णाकुलम्‌  मलाबार  एक्सप्रेस  तथा  47.  4  कण्मनोर--कोचीन  एक्सप्रेस  गाड़ियां

 पुरम्‌  तक
 बढ़ा  दी  गयी  हैं  ।  फरवरी से  1977  तक  की NY arafer  में  तिरुवनन्तपुरम्‌--ए्णाकुलम्‌
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 Written  Answers  Asadha  14,  1899  (Saka)

 qs  के  cheat  से  शोरुवग्ग,र--मेंगलूर  खंड  के  स्टेशनों  को  तथा  रायचूर-बम्बई  वी०  टी०  six

 बम्बई  के  रास्ते  wea  स्टेशनों  के  लिए  जाने  वाले  यात्री  यातायात  के  विश्लेषण  से  पता  लगा  है
 कि

 कुल

 मिलाकर  ये  सुविधाएं  पर्याप्त  हैं  इन  खंडों  पर  यात्री  सेवाएं  बढ़ाने  का  ध्यान  रखा  जायेगा  |

 रेल  श्रमिकों  के  सम्मेलन  के  लिए  निःशुल्क  गाड़ियां  चलाना

 2620.  att
 Fo  ajo  कोसलराम  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  ६

 क्या  यह  सच  है  कि  रेल  मंत्री  दवारा े स  हाल  ही  की  मद्रास  यात्रा  के  दौरान  चुनाव  प्रचार
 के  लिए  2  जून  1977  को  रेल  श्रमिकों  के  सम्मेलन  में  सम्मिलित  होने  वाले  श्रमिकों के  लिये  निःशुल्क

 विशेष  गाड़ियां चलाई  गई  थीं  ;

 क्या  यहं  भी  सच  है  कि  माल  गाड़ियों के  साथ  लगाए  जाने  वाले  डीजल  इंजन  2  जून
 1977  को  श्रमिकों  की  इन  विशेष  गाड़ियों  के  साथ  लगाए  गए  औरे

 यदि
 तो

 क्या  रेल  कर्मचारियों
 को

 श्रपने  सम्मेलनों  के  लिएं  विशेष  निःशुल्क  गाड़ियां

 देने  की  सरकार  की  कोई  नीति  है
 ?

 रेल
 मंत्रो  wa  :  2-6-77  को  मद्रास  में  दक्षिण  रेल  मजदूर  यूनियन

 दुबारा  बुलाये  गये  ट्रेड  यूनियन  के  सम्मेलन  में  भाग  लेने  वाले  प्रतिनिधियों  के  के  लिए  5

 ज़ोड़ी  विशेष  रेल  गाड़ियां  चलायी  गयी  थीं  ।

 चूंकि इन  विशेष  गाड़ियां  में  18  डिब्बे  लगाए  गए
 थे  जिन्हें  भाप  इंजनों  दवारा  चलाना

 सम्मव  इसलिए  इनमें  डीजल  रेल  इंजन  लगाए  गए  थे  ।

 जी  नहीं  ।
 किन्तु  रेलों

 पर  परिपाटी  यह  है  कि  जब  कभी  शभ्रधिक
 भीड़-भाड़  होती

 जितको  ग्राम  गाड़ियों  अथवा  नियमित  गाड़ियों  में  नये  डिब्बे  लगाकर  निकासी  करना  सम्भव  नहीं
 तो  यात्रियों  की  भीड़-भाड़  की  निसासी  के  लिए  सुविधानुसार  विशेष  गाड़ियां  चलाने  की  व्यवस्था  की

 जाती है  ।

 बिना  चौकोदार  वाले  फाटकों  की  देखभाल  के  लिए

 व्यक्तियों  की  नियुक्ति

 2621.  श्री  के०  रामर्मानि छ  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किं  :

 भारतीय
 रेलों

 में
 बिना

 चौकीदार  वाले  फाटकों  की  संख्या  कितनी  र

 क्या  ग्रामीणों  को  रोजगार  देने  तथा  बिना  चौकीदार  वाले  फाटकों  पर  रेल  दुर्घेट नाश्रों
 को  रोकने  के  लिए  समेकित  वेतन  पर  ऐसे  फाटकों  की  देखभालों  के  लिए  कुछ  लोगों  को  ead  करने
 का  सरकार  का  विचार  है  ?

 संख्या  22,449  थी

 रेल  मंत्री  प्रो०  मधु  31-3-1976  को  बिना  चौकीदार  वाले  समपारों  की

 बिना  चौकोदार  वाल  समपारों  पर  यातायात  का  दुर्घटना  की  सम्भावसा
 ग्रादि  विभिन्न  बातों  को  ध्यान  में  रखकर  रेलें  वहां  कर्मचारी  नियुक्त  करने  की  श्रावश्यकता  का
 रीक्षण  करने  के  लिए  उन  समपारों  पर  होने  वाले  सड़क  श्रौर  रेल  यातायात  की  श्रावधिक  समीक्षा
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 लिखित  उत्तर 1977

 करती हैं  इन  समीक्षाओं  के  पर  राज्य  सरकारों  के  परामश  सेਂ  प्रतिवर्ष  कई  समपारों  पर

 कर्मचारी  तैनात  किये  जाते हैं
 1971-72  से  1975-76 तक

 की  पांच  वर्ष  की  अवधि  में  234

 समपारों  पर  कर्मचारी  तैनात  किये  गये  थे  |

 समपारों  पर  नियुक्त  फाटक  वालों  की  संरक्षा  को  दृष्टि  स ेसिगनलों  का  गाड़ी

 आपात  स्थिति  में  की  जाने  वाली  कारवाई  शझ्ादि  का  कुछ  ज्ञान  श्रौर  अनुभव  जरूरी है  ।

 उन्हें  रेलवे  द्वारा  निर्धारित  मानक  के  अनुसार  स्वास्थ्य  की  दृष्टि  से  उपयुक्त  भी  होना  चाहिए  ।

 इस  प्रकार  माननीय  सदस्य  इस  बात  से  सहमत  होंगे  कि  रेलਂ  संचालन  का  उचित  प्रशिक्षण

 शर  ज्ञान  न  वाले  लोगों  को  नियुक्त  करने  से  न  तो  स्थिति  में  कोई  सुधार  होगा  त्रौर  न  ही

 बिना  चौकीदार  वाले  समपारों  पर  होने  वाली  दु्टनाओं  में  कोई  कमी  लाने  में  मदद  मिलेगी  |

 इसके  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  ऐ  से  लोग  श्रपनी  डयूटी  प्र  भावी  ढंग  से  करते  प्रावश्यक

 पाना  अत्यन्त  कठिन  होगा  ।

 त्र्त  ग्रामवासियों  को  काम  देने  श्रौर  रेलਂ  दु्टनाओं  को  रोकने  के  उद्देश्य  से  बिना  चौकीदार

 वाले  फाटकों  की  देख-भाल  के  लिए  समेकित  वेतन  पर  लोगों  को  नियुक्त  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 है
 1

 दार्जिलिग-हिमालयन  रेलवे  में  नमित्तिक  श्रमिक

 2622  श्री  के०  ato  चेतरी  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :.

 दार्जिलिंग--हिमालयन  रेलवे  में  गत  तीन  बर्षों  वष॑-वार  कूल  कितने  नैमित्तिक
 श्रमिकों  को  नियुक्त  किया  गया  ;

 कुल  कितने  नैमित्तिक  श्रमिकों  को  स्थायी  रिक्त  स्थानों  पर  खपाया  गया  ;

 wa  तीन  वर्षों  में  कितने  नैमित्तिक  श्रमिकों  की  छंटनी  की  श्रौर

 इस  बारे  में  सरकार  की  वर्तमान  नीति  क्या है
 ?

 रेल  मंत्री  (sto
 मु

 दंडवते
 i

 ag  नियुक्त  किए  गए  नैमित्तिक

 मजदूरों  की  संख्या

 1974  90

 1975  56

 1976  72
 द मधानमगगानाा

 |  को  न्र  al
 ध

 2181

 नैमित्तिक  मजदूर  सविरामी  शौर  छुट-पुट  कामों  के  लिए  लगायें  जाते  हैं

 श्रौर  काम  पूरा  हो  जाने  पर  उन्हें  हटा  दिया  जाता  जहां  कहीं  सम्भव  होता  सीमा

 रेलवे  उपलब्ध  रिक्तियों  दे  50  प्रतिशत  पदों  पर  इन  कर्मचारियों  की  छान-बीन  कर  लेने  के  बाद

 नियमित  संवर्ग  में  समाहित  किया  जाता  है  ।
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 Written  ‘Answers  July  3,  उ oe

 Quantity.  of  Fertilizers  Imported  and  Produced  in  the  Country

 2623.  ड्राप: डिपा ध,  Bikram  :  .Will  the  Minister.  ण  Petroleum  and  Chemicals  and  Fertilizers
 be  pleased  to  state  the  quantity  of  fertilizers  imported  in  1976-77  as  also  the  quantity  -there
 of  produced  in  India  ?

 ‘Lhe  -Minister..of  Petroleum_and-  Chemicals  and  Fertilizers  (Shri  Bahuguna)  :  The  te-
 quisite  details  of

 production
 and  imports  -of  fertilizers  ‘during’  1976-77  are  given  :  below  :

 (Quantity
 in  lakh  tom

 125)
 ्

 Phosphate  Potash

 (i)  Indigenous  production  49:00  4-30  ‘There  is  no  indigenous
 production.  ण  .potash

 छि  Imports  .  7°30  0-23  2-78

 -Derailment  in  Rauza  Loco  shed

 326a4.  Shri  Surendra  Bikram  :.Will.  the  Minister  of
 Railways

 be  pleased  to  state  :

 (a)  the  causes  of  several  incidents  of  derailment  during  May  and  June,  1977  in  the  Rauza.
 Loco  Shed.on  Northern-Railway-  ;-an

 (b)  whether  these  derailments  took  place  because  the  A.P.W.I.  Rauza,  did  not  discharge:
 his  responsibilities  properly  and  the-Railways-had to  suffer  bigdass  as:a  result  thereof  ?

 of  Railways  (Prof..  Madhu  Dandayate) :  (a)  There  was  no  detrajlment  in:
 Rawza  Shed  during  May  1977.

 (b)  Does
 not

 arise.

 Katihar  Railway  Junction

 2625.  Shri  Yuvraj:  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state  ड्

 (a)  whether  Katihar  is  the  biggest  metre  gauge-railway  Junction  in-the  country ;

 , (b)
 whether  thousands  of  passengers  travel  by:  various:  trains  daily:  through  Katihar  junc-

 (c)  whether  no  suitable  waiting  room  has  been  provided  there  for  II  class  -passengers,.
 though  there  is  an  old  building  of  British  period  which  is  in  a  dilapidated  condition  and  where:
 passengers  cannot  be  accommodated  ;  and

 (d)  if  so,  the  time  by  which  a  II.class  waiting  room  would  be  constructed  there  with  an
 accommodation  for  staying  of  500  passengers,  provision  of  fans,  pure  drinking  water  and  थ

 क

 mozaic  floor  ?

 The  Minister  of  Railways  (Prof.  Madhu  Dandayate)  (a)  to  (d)  At  Katihar  Junction  a.
 Waiting  Hall  and  two  waiti_g  rooms  for  gents  and  ladies  have  been  provided,  work  for  reno-
 vation  of  the  station  building  including  modernisation  6f  the  facilities,  extension  of  the  waiting
 hall,  has  already  been  taken  in  hand.

 Construction  of  a  Gate  and  a  Bridge  Katihar  Goshala  and  M/s  R.B.H.M.  Jate  Mills,

 2626.  Shri  Yuvraj  :  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state  :

 a)  whether  Government  are  aware  that  in  the  absence  of  a  gate.and.a  bridge  between  the (
 Katihar  Gos  hala  and  M's.  R.B.H.M.  Jute  Mills,  Katihar  on  the  Katihar-Manihari  Ghat  (N.F.
 Railway)  ra  ilway  line,  the  people  and  the  mill  workers  passing  from  there  and  the  bullock  carts
 coming  to  the  ४  illage  face  great  difficulties ;
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 (b)-whether  a.  number  of--railway:lines-  have  >  between:  Goshala  the
 during  last  ten  years  and  this  place is  very  near  to  the  railway  yard  where  the  railway.  trains
 come:for  shunting ;

 (c)  whether  a  number.  of  ‘accidents  ‘have  taken  ‘place  since  the’
 laying

 of  soਂ  ma  iny
 railway  lines ;  an

 .{d)-4f.s0,  the  -time  -by--which  gate-and-
 a:-bridge

 ‘would  be:constructed:  to  facilitate:the
 movement  of  pédestrians  passing

 from  there ?

 Tae  Minister  of  Railways  (Prof.  Madhu  Dandavate) :  (a).No  complaints  or  representa-
 tions  have*been  ithe  Railways  in  ‘this  regard  except  one’received  for  ‘the'first  time  in
 May,  1977.

 ¢b)"No  extra  railway‘lines  have'been:laid'  during  the  last  10  years  The  place  is  however
 near  the  railway  station  yar

 (c):  Does  १101  arise.

 (d):  Toe  need  for  :the.  provision  of.a  new.  level.crossing-or.a  foot  overbridge  at  ‘this:place is
 preseritly  iinder  examination  by  the  Railway.

 चिंवाह  eras  पर  निर्वेश्धन

 2627.  श्री  पी०  - रसजगोपाल  Ea) नायड  .  :  न्याय  शौर  कस्थसी  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  जन्म-दर  कम  करने  के  विचार  से  विवाह  की  arg  पर  निबन्धन  का

 विचार कर  रही  है  त्रौर

 यदिਂ  न्तो  तैत्सस्व्धी  कथा
 '?

 fafa,  न्याय
 meta  कार्य  मंत्री  ज्ञान्ति  YI)  :  ate  इस  सम्बन्ध  में

 एक  प्रस्ताव  पर  विचार  किया  जा  रहा है  ।

 बंगाल में  वड  एण्ड  कम्पनी  लिमिटेड झर  इसके

 wreg

 2828.  थो  चटर्जों  :  क्या  कम्पनी कायें  मंत्री  यह  घताने की

 करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  पता  हैकि  पश्चिम  बंगॉलਂ  में  ¢  एंडਂ  कम्पती  car  इसकी
 यूनिटों  को  कुछ  निदेशक  नियुक्त  करके  और  अ्रधिक  संकटग्रस्त  होने  से  बचाने  के  लिये  fea  गये  सभी

 front  रहे  हैं

 क्या  इंस  बारे  में  सरकार  को  शिकायतें  मिली हैं  ;  शौर

 यदि
 तो

 कम्पनी  को  भारी  कुप्रबन्ध  अर  दुघिनियोजन  से  बचाने  के  लिये  कया
 ? वाही की  गई  है

 विधि  न्याय  श्रौर  कम्पनी  कार्य  मत्री  ज्ञान्ति  भूषण  )  से  प्रश्न  का  भाग
 स्पष्ट  नहीं है  ।

 कम्पनी  YY fexfiz  are  द्वारा  qe  एण्ड  कम्पनी  लिमिटेड  कलकत्ता  में  12-5-76  को

 सरकारी  निदेशक  नियुक्त  किये  गये थे थे  ।  इसके  1976  में  सरकार  द्वारा  मनोनीत
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 (Saka)

 प्रबन्ध  निदेशक  की  नियुक्ति  ey  कम्पनी  के  प्रबन्धक  वर्ग  को  सशक्त  बनाया  गया  था  ।  पर्याप्त

 वित्तीय  सहायता  की  व्यवस्था  करके  इस  कम्पनी  को  एक  विकास  सक्षम  एकक  बनाने  के  पग  उठाये

 जा  रहे  हैं  ।  में  ०  चाटेडं  बैंक  लिमिटेड  को  श्रावश्यक  वित्तीय  व्यवस्थायें  करने  के  लिये

 गारन्टी  भेजी  जा  ।  कम्पनी  के  प्रतिष्ठापन  के  लिये  वित्तीय

 रिकन्एड्क्शन  कारपोरेशन  श्राफ  कलकत्ता  के  पास  एक  आवेदन-पत्न  भी  अनिर्णीत  है  ।  सरकार

 कम्पनी  के  सरकारी  मनोनीत  निदेशकों  के  विरुद्ध  सामान्य  प्रकृति  के  कुछ  परिवाद  भी  प्राप्त  हुये

 Number  of  Fertilizer  Plants  in  Public  Sector  and  Private  Sector  and  Taking  over
 of  the  Plants  in  Private  Sector

 2629.  Shri  Hukamdeo  Narain  Yadav  :  Will  the  Minister  of  Petroleum  and  Chemicals  and
 Fertilizers  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  number  of  fertilizer  plants  in)public  sector  and  private  sector  separately  ;  when
 and  to  whom  licences  for  private  sector  fertilizer  plants  were  given  during  the  last  three  years  and
 when  the  term  of  licences  of  existing  plants  is  to  expire  ;  an

 (b)  whether  Government  propose  to  take  over  private  sector  fertilizer  plants  and  if  so,  by
 what  time  ?

 The  Mintster  of  Petroleum  and  Chemicals  and  Fertilizers  (Shri  H.N.  Bahuguna):  {a)  Out  of
 the  24  units  engaged  in  the  production  of  nitrogenous/complex  fertilizers,  14  are  in  the  public
 sector  114  1.0  private  sector  and  0115  in  the  cooperative  sector.  In  addition,  there  are  29  smal
 units  producing  single  superphosphate  ;  4  of  these  are  in  the  public  sector  and  25  in  the
 private  sector.

 A  statement
 .as  ‘Annexure’

 giving  requisite  details  of  licences  issued
 during

 the
 last  ihree  years

 is  attached

 (0)  No,  Sir.
 Statement

 Licences/Letters  of  intent  issued  to  private  sector  during  the  last  three  years

 Date  of
 issue  of  Valid  upto

 Name  of  the  party  licence;
 letter  of
 intent

 __

 Shri  Ram  Chemical  Industries,  Kota.  (Letter  of  Intent)  28-1-1974  28-7-1977
 (for  2nd  expansion  of  their  existing  unit  of  Kota

 2.  Nagarjuna  Fertilizers  Limited  (Letter  of  Intent)  e  30-1-1974  30-7-1977

 Maharashtra  Cooperative  Fertilizres  and  Chemicals  31-12-1975  31-12-1977
 (Industrial  Licence)
 Gujarat  Narmada  Valley  Fertilizer  Company  (Industrial  24-3-1977  24-3-1979
 Licence

 Kothari  (Madras)  Limited  (Industrial  Licence)  24-5-1976  24-5-1978

 tent) Coronandel  Fertilizers  Limited  (Letter  of  In ध  (for  21-5-1977  21-5-1978
 additional  ammonia  production)

 M.P.  Agro-Morarji  Fertilizers  Limited  20-6-1975  20-6-1978
 (Tequest  for  exten- ति
 sion  of  va  I  1  4

 i  ty  un-
 der  examin  a ti  on)

 M.?.  State  Coo  rative  Marketing  Federation  7-8-1976  7-8-1978

 15-12-1976  This  is  a  cor Madhuvan  Chemicals  and  Fertilizers  (C.O.B.  Licence)  tying- on  Business  Licen-
 ce  for  a  unit  alre  ady in  existence) दि  SR  ट  एव
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 5  1977  लिखित  उत्तर

 ससस  ब्लेज  Usaresia  श्नाइ  ड,ब  के  विरुद्ध  fanaa

 2630.  श्री  Bat  लाल  गप्त  :  व्या  बिछ: ,  ware  श्रौर  कम्पनी  काय  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 सरकार  को  dae  ब्लेज  एडवरटाइजिंग  प्राइवट  बम्बई  के  विरुद्ध

 कोई  शिकायत  मिली  है

 यदि  तो  उसका  व्यौरा  क्या  है  श्रौर  सरकार  द्वारा  उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई

 है  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  एजेंसी  ने  हाल  ही
 के

 लोक  सभा  चुनावों  में  प्रचार  के

 लिये  कांग्रेस  को  सहायता  की  थी  ;  श्रौर

 इस  कम्पनी  के  एकाधिकार  को  समाप्त  करने  ai  लिये  सरकार  का  विचार  क्या  कोय

 वाही  करने  का  है
 ?

 fafa,  न्याय  site  कम्पनी  कार्य  मंत्री  atta  WaT )  श्रीमान जी  1

 शिकायत  की  गई  थी  कि  ब्लेज  एडवरटाइजिंग  प्राइवट  लिमिटेड  द्वारा  प्रतिबन्धात्मक

 व्यापार  ननिया  में
 निरत  होने  की  जांच  के  लिए  सरकार  द्वारा  कोई  कार्यवाही  नहीं  कौ  गई  है

 यह  पाया  गया  है  कि  ब्लेजਂ  )  प्रा ०  नई  दिल्‍ली  ar

 अखिल  भारतीय  कांग्रेस  कमेटी  नई  दिल्‍ली के  साथ  देश  के  विभिन्न  सिनेमा  घरों  में  स्लाइडों  त्रौरर

 लघु  फिल्‍मों  wiz  fasta.  प्रदर्शनी  करने  की  व्यवस्था  करने  का  करार  ्  था  .।

 एकाधिकार  एवं
 निर्बेन्धनकारी

 व्यांपार  प्रथा
 झायोगें

 ने  पहले  ही  की  है  तथा

 उसकी  कायेंवाहियां
 aay  अनिर्णीत हैं  ।

 बुक  स्टाल  वेंडरों  हारा  मसस  To  एच ०  व्हीलर  एण्ड  कम्पनी  के

 औज  स्टाल  के  सामने  धरना

 2631.  श्री  पी०  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  नादने  रेलवे  बक  स्टाल  ase  एसोसियेशन  के  सदस्यो ंने  20  197 7  को  मैं  सरस

 ए०  एच०  न्हीलर  एण्ड  कम्पनी के  मुख्य  स्टाल  के  सामने  धरना  श्रारम्भ  किया  था

 यदि at,  तो  क्या  उनका  विवाद  निपट  गया है  ;

 यदि  तो  क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी है  कि  यह  धरना  व्यापक
 भूख  हड़ताल  का  रूप  ले  शर

 यदि  at  विवाद
 को

 निपटाने  के  लिये  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का

 विचार है  ?

 रेल
 मंत्री  मध  दंडवते  )  जी

 जी  हां  ।

 झर  (7)  प्रश्न  नहीं  उठता
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 Demands  for  Grants,  1977-78
 ह  ee

 July  5,  1977

 सभा  फ्ट्ल्‌  पर  गए  पत्र

 PAPERS  LAID
 ON  THE  TABLE

 वर्ष  1977-78  फके  fag  उद्योग  मंत्रालय  के  श्रनुदानों  को

 विस्तृत  मांगें

 ल  ay  1977-78  के  लिए  उद्योग  मंत्रालय
 के उद्योग  मंत्री  बजलाल  :

 भ्रनुदानों  (ferct  तथा  की  एक  प्रति
 पर

 रखता  हूँ
 ।

 में  रखें  देखिए  संख्या  एल०  ao  604/77]

 पाकिस्तान  में  सेना  दरा
 संभालने

 के  बारे  में  वक्तव्य
 ‘STATEMENT  RE :  REPORTED  TAKING  OVER  OF  POWER  BY  ARMY  IN  PAKISTAN

 Shri  Yagya  Datt  Sharma  (Gurdaspur)  :  In  our  subcontinent  certain  have  taken
 in  Pakistan  and  I  had  submitted  an  adjournment  motion  in  that  regard.  which  has

 been  later  withdrawn  by  me.  However in  view  of  the  importance  of  the  matter’l  would  request
 the

 hon.  Minister  to  give  information  to  the  House in  this  regard.

 श्रष्यक्ष  महोदय
 :

 यदि  सरकार इस  बारे  में  वक्तव्य  देना
 तो

 मुझे  कोई
 '

 नहीं
 है  ।

 विदेश  मंत्री  झल  बिहारी  वाजपेयी  )  :
 अध्यक्ष  चूंकि  सदन

 में
 यह यह  प्रश्न

 गया  है  इसलिए  मैं  इस  बात  तृस्टिं  करना  चाहूंगा  कि  पाकिस्तान  रेंडियो  ने
 aa

 एक  घोषणा  में  सैनिक  प्रवक्ता  द्वारा  रावलपिंडी  में  जारी  किए  एक  वक्तव्य  कों

 उद्धृत  किया  है  कि  पाकिस्तान  की  सशस्त्र  सेना  ने  are  सवेरे  देश  का  प्रशासन  अपने

 am  में
 ले  लिया  प्रवक्ता  ने  कि  पार्टी  के  शीर्षस्थ  सभी  नेता  जिसमें

 arya  प्रधान  मंत्री  श्री  भूट्टो  भी  शामिल  हैं  पी०  एन०  Uo  के  नेता  सुरक्षात्मक

 में  ले  लिए  गए  प्रवक्ता  ने  कहा  कि  पाकिस्तान  में  स्थिति  सामान्य  है  ate  सभी
 अ्रमन-चनਂ

 यह
 तो

 ठीक  है  कि  हम  पड़ोसी  देश  की  घटनाओं  में  रुचि रखते  हैं  किन्तु मैं
 यह

 कहना  चाहूंगा  कि  ये
 घटनाएं  पाकिस्तान  का  weed  मामला  भारत

 ने
 सदैव

 @  दूसरे  देश  के  भ्रान्तरिक  मामलों  में  हस्तक्षेप  न  करने  की  नीति  का  श्रनुसरण  किया  है  ॥

 को  ज्ञात  है  कि  कार्यभार  ग्रहण  करने  के  बाद  से  इस  सरकार  ने  सावंजनिक  तौर  पर

 बात  की  पुनर्पुष्टि  की  है  कि  उसकी  नीति  इस  क्षेत्र  के  सुभी  देशों  के  साथ

 वेशिता
 के

 बनाए  रखने  की  है  जिससे  कि
 इस

 उपमहाद्वीप  में  शान्ति  ग्रौर
 स्थिरता

 रहे  ।

 श्रनदानों  की  1977-78

 DEMANDS  FOR  GRANTS,  1977-78

 रक्षा  मंत्रालय--जारी

 रक्षा  मंत्री  जगजीवन  रास )  रक्षा  दलों  के  लिए  यह  बड़े  उत्साह  की  बात  है

 कि  उन्हें  इस  सभा  के
 सभी

 वर्गों  का  पुर्ण  समर्थन  मिला  इससे  भी  उत्साह  की  बात  यह  है
 कि  उनकी  सेवाओं  की  सदन  में  बहुत  प्रधिक  सराहना की  गई  हमारे  रक्षा  दल  संसार  के  सर्वोत्तम
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 झसुदानों  की 1899
 ree

 रत्ता  दलों  में  सरे  एक  जब  कोई  प्रवसर  ग्राया  चा  area  ae  firw  are  fear  कि  वें  किसी

 चुनौंतीਂ  का  सामना कर  सकतें  हैं  ate  कीं  सीमाश्रों  की  रक्षां  के  लिए।बड़े  &
 बलिदान

 दे

 सकतें  हमारी  war  नीति  मुख्यतया हमारी  विकेशनींति  फर  मिंभरु

 नीति  केश  के  सम्मान  और  प्रभुसत्ता  की  रक्षा  करना  wan  दलों  का

 कीਂ  और  सम्मानਂ  को  बनाए  द  शरारत  ही  एक्  ऐसा  देश  हैंਂ  जिसने

 किसी को  serare  में  लेनें  के  लिए  कभी  aa  नहींਂ  किंया

 पाकिस्तान  FST  परਂ  कई  बार  अपक्रमण  few  परन्तु  थी  '  हस  अच्छे
 स्थापित  करनें:काः प्रयास  कर  हैं  ।  नेपाल  केसाथ  अच्छे  सम्बध

 के  साथः  हमारे  सम्बन्ध  मधुर  हथ  हर  देश  सेमिन्नताः  बनाएं  रखना  चहते  हैं  1:

 के  निर्माण
 में

 हमने  निर्णायक  भूमिका  निभाई  थीं  तथा  मुझे  श्राशा  है
 कि

 बंगलादेश  के  साथ  हमारे  मंत्रीपु्णਂ  सम्बन्ध  रहेंगे

 यह  खुशी  की  बात  है  कि  सभा  के  सभी  वर्गों  ने  रक्षा
 मंत्रालय

 के  लिए  शभ्रधिक

 टन  करने  की  मांग  की  लेकिन  हमें  यह  नहीं  भूलना  चाहिए  कि  रक्षा  मंत्रालय  के  ander

 शौर  व्यय  सम्बन्ध  देश  के  कुल  उपलब्ध  संसाधनों  से  होता

 एक  गलत  गई  है  कि  wer  we  कार्यो  नहीं  amar!

 नहीं  है  ।:  wee  war  विकास  कार्यों  में  है  wa  के  विभिन्न
 we  arp faa  wae  फैलते  सशस्त्र  भूमिका  निभाते  हैं  ae  इसे

 व्यय  नहीं  कहा  जा  सकता  ॥  यद्यपि  विधि  तथा  व्यवस्था  में  रक्षा

 सीधा  हस्तक्षेप  नहीं  करते  तथापि
 उन  की

 मौजूदगी  से
 ही

 विधि  ate  व्यवस्था  बनाए  रखने  में

 ्  मिलती  है  ।

 देश  के  stern  विकास  के  क्षेत्र  में  रक्षा  संब्रालय  के  ad  कारखाने  भ्र  सुरकारी

 महत्वपूर्ण  काय  करते  देश  के  समग्र  wales  विकास  के  सन्दर्भ  में  उनके  कार्य
 की  समीक्षा की  जानी  चाहिए  श्रौर  इस  तथ्य  से  कोई  इन्कार  नहीं

 कर  सकता  कि  स्रायध ह... अ ः
 कारखानों या  सरकारी  उपकमों में  किया  जा  रहा  काम  मूल  किस्म  का  शौर  इसने  देश
 के

 उत्पादन  में  वृद्धि  की

 सशस्त्र  सेना  के  श्रध्यक्ष  को  निदेश  देने  के  बारे  में  प्रश्न  उठाया  गया  यह  भी

 सुझाव  दिया  गया  है  कि  तीनों  सेनाध्यक्षों  के  क्रायों  के  सम्रत्वय  हेतु  एक  सुपर  चीफ  होता  चाहिए  ।

 मेरे  विचार  में  इसकी  श्रावश्यक्ता  नहीं  है  क्योंकि  हमने  की  एक  समिति  बना  सखी
 है  श्लौर  इन  में  से  वरिष्ठतम  PareAeT  इस  daw  की  HEMET  करता  है  ।  इस  प्रकार  तीनों

 के  काय  में  समन्वय  रहता  इसके  dareqeal  की  मंत्री  के  साथ  साप्ताहिक

 aon  होती  है  जिसमें  मंत्रिमण्डल  रक्षा  मंत्रालय  सचिव  तथा  रक्षा  उत्पादन  सचिव  भाग

 लेते  सभा  को  इस  बात  से  संतुष्ट  होना  चाहिए  कि  निदेश  देने  का  काम  चाहे  वह  राज

 नीतिक  स्तर  पर  हो  या  श्रध्यक्षों  के  स्तर  पर  व्यवस्थित है  श्रौर  झ्रापत  तथा  तात्कालिक

 स्थितियों  में  समय  की  water  पर  खरा  उतरा  है  ae  इसलिए  ada  ढांचे  भें  पविर्तन

 करने
 की  श्रावश्यकता नहीं

 79



 Demands  for  Grants,  1977-78  Asadha  14,  (Saka}
 oe  ee  ee  em em

 जगजीवन

 सुपर  चीफ  बनाने  के  प्रश्न  पर  मंत्रालय  में  कई  बार  विचार  feat  गया  है  we  यह

 विचार  व्यक्त  किया  गया  है  कि  तीनों  श्रध्यक्षों  के  उपर  सुपर  चीफ  बनाने  से  कोई  उपयोर्ग

 उद्देश्य  सिद्ध  नहीं  यह  भी  हो  सकता है  कि  इससे  ak  पेचिदगियां पैदा  हो  जायें
 और  निर्णय  लेने  में  विलम्ब  होने  लगे  प्र्त  सुपर  चीफ  बनाने  की  श्रावश्यकता नहीं  है  क्योंकि

 वर्तमान  व्यवस्था  समय  की  कसौटी  पर  खरी  उतरी  है  भ्रौर  उद्देश्य  भी  पुरा  करने  वाली

 इसमें  कोई  संदेह  नहीं  कि  अरब  तक  सशस्त्र  दलों  के  सम्बन्ध  में  कुछ  अनावश्यक

 रखी  जाती  हम  इस  में  ढील  देने  का  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  प्रौर  सदस्यों  को  झ्रधिक  सुचना
 दी  जा  रही  यह  प्रस्ताव  गया  है  कि  रक्षा  दलों  के  wade  भ्र  उत्पादन

 क्षेत्र  के  कार्यों  की  सराहनां  करने  के  लिए  संसद  सदस्यों  के  दल  उत्पादन  एककों  एवं  झायध  कारखानों  भें

 ले  जाये  जायें  ताकि  वे  देख  सकें  कि  वहां  क्या हो  रहा  है  भी  हमें  कुछ  गप्तता  जरूर  रखनी  होगी  t

 हम  संसद  सदस्यों  से  गप्तता  नहीं  रखना  चाहते  जनता  से  गप्तता  रखना  चाहते  क्योंकि  एक

 बार  यदि  कोई  जानकारी  जनता  में  फेल  जाती  है  तो  वह  विदेशों  में  भी  जा  सकती  है  ।

 कि  मैंने  कहा  है  हंम  वाय  सेना  का  श्राधनिकीकरण करने  का  निरन्तर

 कर  रहे  हैं  ।  हमारी  लगभग  57000  किलोमीटर  लम्बी  है  ।  feat  के  कारण

 हिन्द  महासागर  का  महत्व  बढ़  गया  है  ।  यह  खुशी  की  बात  है  कि  कई  राष्ट्रों  ने  कहा  है  कि  हिन्द  महासागर

 शान्ति  का  क्षेत्र  होना  चाहिए
 ।

 हालात  को  देखते  हुए  हम  अपनी  नौसेना
 को

 मजबूत  बना  रहे  हैं  ताकि

 यह  अरपना  कतंव्य  श्रच्छी  तरह  निभा  सके  ।  इसमें  सन्देह  नहीं  कि  हमारी  नौसेना  के  पास  पुरानें  जहाज  है  1

 हम  धीरे  धीरे  उनका  प्रतिस्थापन  कर  रहे  हैं  ।  हमने  भ्रपनी  में  कुछ  जहाज़  बनाने  की  क्षमता

 की  है  हम  उन्हें  बना  रहे  हैं  ।

 इसी  प्रकार हम  इलैक्ट्रोनिक  यन्त्र  वाले  हथियारों  से  सेना  को  मजबत  कर  रहे  हम  वाय

 सेना  को
 भी

 शझ्राधुनिक  बना  रहे  हैं
 ।

 लेकिन  हमें  यह  सब  काम  वित्तीय  संसाधनों  की  सीमा  में  रह  कर

 करना  पड़ता  है  ।  हम  वायु  सेना  का  भी  श्राधुनिकीकरण
 कर

 रहे  हैं
 ।

 परन्तु  यहं  निश्चित  बात  है
 कि  भारत

 जैसे  विकासशील  देश  में  संसाधनों
 को

 रक्षा  सेवा  में  तभी  लगाया  जाता
 जबकि थ डसा  करना

 श्यक है

 पहले  हिमालय  को  श्रजय  समझा  जाता  था  ।  परन्तु  श्रब  स्थिति  बदल  गई  है  ।  Wareaq AMT तथा

 आधुनिक  विमानों  के  विकास  के  बाद  पहले  वाली  स्थिति  नहीं  रही  है  ।  इसलिए  इस  झ्रोर  भी  हमारा

 पुरा  ध्यान है  ।

 रक्षा  बैधशालायं  को  किया  गया  है  तथा  सीसा
 तक

 उनका  पु््मेंटन
 थी

 किया  Tat  है  हमारे  वैज्ञानिक  कई  क्षेत्रों  में  geo  काम  कर  रहे  हैं  ।

 हमने  थल  सेना
 में

 विभिन्न  स्तरों  पर  सेवा  निवृत्ति  की  उम्र  बढ़ा  दी  है  जवान  की  सेवा

 की  उम्र  भी  बढ़ा  दी  गई  है  ।
 पेंशनों  को  भी  उदार  बनाया  गया  है

 ।
 जवान  के  वेतन  एंवं  उपलब्ध  सुविधाओं  मेंਂ

 भी  वृद्धि की  गई  है  ।

 हम  रक्षा  सेवा  से  निवृत्त  होने  वाले  सैनिकों  के  पुनर्वास  के  लिए  भी  कार्यवाही  कर  रहे  हैं  ।  हमने

 एक  सरकारी  श्रादेश  द्वारा  सरकार  की  तीसरी  तथा  चतुर्थ  श्रेणी  के  पदों  में  कुछ  श्रारक्षण  भी  किए  हैं  ।

 हमने  राज्य  सरकारों  को
 भी

 इस  प्रकार  के  आ्रारक्षण  करने
 के

 लिए  कहा  है  ।  हमारा  विचार  सरकारी

 क्रमों  में  कुछ  करने
 का

 भी  है  ।

 80



 अनुदानों  की  197  7-78.
 Jum

 1977
 ———

 जब  मैं  इस  मन्त्रालय  का  प्रभारी  था  तब  मैंने  एक  प्रणाली  शुरू  की  गौर  वह  थी  कि

 जब्र,भी  सैनिकों  को  काय निवृत्त  किया  जाए  तो
 उन्हे  किसी  कला  at  शिल्प  प्रशिक्षण  दिया  जाए

 ताकि  यदि  कार्य-निवृत्त  होने  के  बाद  उन्हें  नौकरी  नहीं  मिलती  तो  वे  छोटी  मोटी  पूंजी  लगा

 स्वयं  काम  शरू  कर  सके  |

 सेवा-निवत्त  सैनिकों  के  लिए  श्रात्म-रोजगार  के  तथा  ग्न्य  अवसर  पेदा  करने  की  सम्भाव्यता

 का  पता  लगाने  के  लिए  एक  अध्ययन  दल  गठित  किया  गया  था  ।  उसका  प्रतिवेदन  मिलने  पर  हमें  सेवा

 निवत्त  सैनिकों  के.पनर्वास  लिए  ant.  कार्यवाही  करना  होगा

 gra  स्थिति  के  दौरान  सरकारी  उपक्रमों  शर  श्रायध  कारखानों  के  कई  कर्मचारियों

 के  विरुद्ध  कार्यवाही  की  गई  मैंने  अपने  मस्त्रालय  का  कार्यभार  सम्भालते  ही  ये  आ्रादेश  दिए  कि

 स्पद  नौकरी  से  हटाने  या  निकालने  के  मामलों  की  शीध्र  समीक्षा  की  जाए  झौर  इस  दिशा  में

 कार्यवाही  शुरू  की  जा  चुकी  है  ।

 जहां  तक  पेंशन  श्रदायगियों  का  सम्बन्ध  यह  सही  है  कि  कुछ  क्षेत्रों  में  पेंशन-भोगियों  को

 पेंशन  प्राप्त करने  के  लिए  लम्बा  सफर  तय  करना  पड़ता  मैंने  सुझाव  दिया  है  कि  जो  weet  पेंशन

 मनीश्ाडेर  द्वारा  मंगवाना  चाहते  हैं  उन्हें यह  सुविधा  दी  जाए  प्रौर  100  रुपये  तक  के
 मनीश्नाडर

 पर

 कमीशनਂ  न  ली  जाए  ।  इसका  खर्चा  सरकार  वहन  करेगी  |

 जहां  तक  सैनिक  स्कलों  का  सम्बन्ध  उनकी  ऐसे  छात्र  तैयार  करने  के  लिए  बनाया  गया

 था  जो  खड़गवासला  जा  सकें  जौर  सशस्त्र  दलों  में  भर्ती  हो  सकें  ।  ये  स्कूल  सोसाईटियों  द्वारा  चलाए  जाते

 हैं  प्रौर  उनके  वेतनमान इ  न  सोसाईटियों द्वारा  निर्धारित  किए  जाते  हैं  ।  स्वयं यह  करता हूं
 कि  इन  वेतनमानों  की  समीक्षा  झर  इनमें  संशोधन  करने  की  श्रावश्यकता है  ।

 हमारी  सशस्त्र  सेना  में  भर्ती  स्वैच्छिक  है  ।  सशस्त्र  सेना  में  किसी  के  साथ  भेदभाव  नहीं

 किया  जाता  ।  लड़ाक  जातियों  एवं  tease  जातियों  का  भेदभाव  पहले  समाप्त  किया  जा  चका

 है  ।  लेकिन  ऐतिहासिक  कारणों  ऐसी  रेजीमेंट  है  जहां  शत  प्रतिशत  भर्ती  विशिष्ट  वर्गों  एवं

 जातियों  के  लिए  प्रारक्षित  की  है  ।.  फ़िर  भी  ag  area  केवल  थल  सेना  में  वाय  सेना
 या  नौ  सेना  में  नहीं  ।

 राष्ट्रीय  कैडेट  कोर  एक  महत्वपूर्ण  संगठन  यह  स्वैच्छिक  ।  कुछ  समय  पुर्व  इसे

 THT.  पाया  छात्रों  ने  इसके  प्रति  विरोध  प्रकट  है  ।

 राष्ट्रीय कैडेट  कौर  का  पुनर्गठन  करने  के  लिए  पुणे  विश्वविद्यालय के  उपकुलपति  डा०  महाजनी की

 मेंएक  समिति  गठित  की  गई  ।  उन्होंने  array  प्रतिवेद्रन,दे  fear  जिसमें  ag  सिफारिश

 गई  है  इस  कोरक  अधिक  तथा  WATT  बनाने  के  लिए

 है  श्नौर  पुनर्गठन
 की

 कुछ  कमीः  होगी  ।  वस्तुतः  जब  मैंने  का  कारे

 भार  प ७  प्रत्येक  में  काफी  छंटनी  करने  के  श्रादेश  दे  दिए  थे
 ।  मैंने

 स्वयं
 की  जांच  तक  छंटनी

 का
 कार्य  रुकवा  दिया

 |

 जहां
 तक

 ‘Sstaz’
 का  संबंध  यह  प्रोजेक्ट  हि क्षेपपप  प्रणाली  का  fears  करने

 के  लिए  शुरू  frat  गया  था  ।.  इस  विक्रम  साराभाई  भ्रन्त रिक्ष
 त्रिवेन्द्रम

 के  डा०  ब्रह्म  प्रकाश  की
 प्ध्यक्षता

 में
 हुई  समिति  दवारा  की

 गई  थी  ।,  समिति ने  frond  में
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 fe afa  लीबख्श  से तरक्की कर  रही  परियोजना  को

 क
 होने  पत्र (@  या  जाए 1

 श्रध्यक्ष  महोदय  द्वारा
 सभी

 कटौती  प्रस्ताव  सभा  के  मतदान  के  लिए  रखे  गये  site
 m 1.0  ea gT हुए

 a  THE  CUT  MOTIONS  WERE  PUT  AND  NEGATIVED  ह

 डि  श्रव्य  सहोदय  ढारा  रक्षा  मंत्रालय  की  वर्ष  1977-78  के  सम्बन्ध  में  (1:

 लिखित

 मांगें  मतदान  फके  लिये  रखो  गई  तया  स्वीकृत  हुई  :--
 =

 fara

 THE  FOLLOWING
 DEMANDS  FOR  GRANTS  IN  RESPECT  OF  MINIS NISTRY

 OF
 DEFENCE  WERE  PUT  AND  ADOPTED :

 ह  न  न  «
 =

 ge

 48,69,19,000  28,41,37,000 22.0
 रक्षा ara

 23  सेवाएं  =  e  1184,09,95,000 —

 24.  1  सेवाए----नो-स  e  124,96,29,000

 25.  dam.  —at  374,20,47,000

 26  ii

 ः  aise

 03,000

 27.  रक्षा  र  172,98,02,000

 सनागातातगानगाधतताता्माभानभािता ल् ा  वा न न

 ee ब

 ore
 ee  19747

 बद

 क

 कि AANDS  FOR  GRAN  "78

 ci ae TAT  घ्ौर  समाज  कल्पाण  मंत्रालय  तथा
 संस्कृति

 RTMENT
 OF MI

 रा

 OF  EDUCATION  AND
 दिए

 WELFARE  AND  DEP

 a

 wea  महोदय :
 सभा  में  श्रब  शिक्षा  ae  प्रमाज  कल्याण  के  सम्बन्ध  में  मांग  T  28

 से
 पर  और  संस्कृति  विभाग

 के
 सम्बन्ध

 में  मांग  संध्या
 102

 श्रौर
 103

 पर
 चर्चा

 तथा
 तदान र

 जिसके  लिये  7  घंटे  का  समय  नियत  feat  गया  है  ।  श्री  हितेन्द्र देसाई  |  थ

 द

 aa
 थ्री  हितेन्द्र  देसाई

 :
 हम  शिक्षा  को  केवल

 राजनीतिक या  पक्षपातपूर्ण
 दृष्टिकोण

 नहीं  बल्कि  विदेश  कार्यों  तथा  रक्षा  की  तरह  हम  इस  महत्वपूर्ण  विषय  से

 संबंधित  ब्य तयों  एवं  पर  मतैक्य  चाहते  हैं  ।

 द

 क्षा  के  महत्व को  देखते  हुए  मंत्री
 av

 देके  लिए
 रिक

 के  लिए

 जोर

 देगा जर
 ened  ay

 का  हत  समसे  करेंगे  ।.
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 14  1899  ऑ्रनुदानों  की  1977-78

 खेद की  बात  है  कि  प्रारंभिक शिक्षा  पर  aga  कम  aa  व्यय  किया  गया  ।  चौथी  योजना
 में

 शिक्षा  का  31  प्रतिशत  भाग  शिक्षा  पर  व्यय  किया गया  ।  सौभाग्यवश  पांचवीं

 योजना  में  इसे  «41  प्रतिशत  कर  दिया  गया  ।  लेकिन  यह  पर्याप्त  नहीं  है  ate  श्रधिक  से  श्रधिक
 राशि  प्रारंभिक  शिक्षा  पर  व्यय  की  जानी  चाहिए  ।

 जहां  तक  प्रौढ़  शिक्षा  का  संबंध  दुर्भाग्यवश  स्वतन्त्रता  के  30  वर्ष  are  भी  देश  में

 70  प्रतिशत  से  अधिक  लोग  निरक्षर  सरकार  प्रयास  करे  कि  युवा  लोगों के  लिए  प्रयास  किए

 जाएं  ait  इस  उद्देश्य  के  लिए  हमें  प्रारंभिक  शिक्षा  पर  बल  देना  होगा  ।  व्यस्क  शिक्षा  श्रभियान  शुरू

 करने  के  लिए  विभिन्न  serra  एवं  छात्रों  को  लगाने  का  वातावरण  तैयार  करना

 चाहिए  तभी  इस  समस्या  का  हल  संभव  हो  सकेगा  ।

 संविधान के  अनुच्छेद  45  में  कहा  गया  है  कि  सभी  राज्य  10  वर्षों के  भीतर  14  वर्ष से

 कम  श्रायू  वाले  बच्चों
 को

 निःशुल्क  तथा  श्रनिवायं  शिक्षा  देने  का  प्रयत्न  करेगी
 ।

 यह  श्रवधि पूरी  हो

 चकी है  ।  श्रधिकांश  राज्यों  ने  इस  are  प्रयास  किया  है  प्रौर  यह  भी  सच  है  कि  स्कूलों  में  भर्ती

 के  मामले में  काफी  प्रगति  हुई  है  ।  लेकिन  हमें  भर्ती  से  ही  संतुष्ट  नहीं  होना  चाहिए  क्योंकि  भर्ती

 एवं  उपस्थिति  दोनों  एक  नहीं  हैं  ।  श्रधिकांश  गांवों  में  उपस्थिति  बहुत  कम  होती है  ।  इसके

 अतिरिक्त  छात्र  परीक्षा  में  भी  नहीं  बैठते  ।  ्र्त  हमें  इस  बारे  में  भी  सावधान  रहना  होगा  |

 शिक्षा  मंत्री  ने  व्यापक  प्रौढ़  शिक्षा  कार्यक्रम  के  बारे में  कुछ  घोषणाएं  की  हैं  ।  उन्होंने  शिक्षा

 मंत्री  बनते ही  10-+-2-+-3  पद्धति  पर  wae  विचार  व्यक्त  किये  थे  ।  क्या  मंत्रालय इस  पद्धति  में

 परिवर्तन  करने  पर  विचार  कर  रहा  है  या  कोई  नए  सुधार  कर  रहा  है  क्योंकि  पाठ्यक्रम  की  जांच

 करने के  लिए  एक  नई  समिति बनाई  गई  है  ।  शिक्षा  मंत्री  इस  बात  को  स्पष्ट  करें  ।

 जहां  तक  विश्वविद्यालय  शिक्षा  का  संबंध  हम  जानते हैं  कि  विश्वविद्यालयों  में  क्या  स्थिति

 है  ।  विश्वविद्यालय  ज्ञान-केन्द्र  बनने  की  बजाए  हड़तालों  एवं  घेरावों  के  केन्द्र बन  गए  हैं  ।

 विश्वविद्यालयों  के  प्रशासन  के  बारे  में  भी  शिकायतें  मिली  हैं  ्रौर  छात्रों  ने  भी  यह  शिकयत  की  है  कि

 एक  विश्वविद्यालय  से  दूसरे  विश्वविद्यालय  जाने  के  लिए  उन्हें  कठिनाई  होती  ।  विश्वविद्यालय

 प्रशासन  की  सम्पूर्ण  प्रणाली  में  सुधार  करने  की  श्रावश्यकता  है  ।

 महात्मा  गांधी  द्वारा  शुरू  किए  गए  गुजरात  विद्यापीठ  की  स्थापना  ब्रिटिश  के  विरुद्ध  शिक्षा

 की  वैकल्पिक  पद्धति  तैयार  करने  के  लिए  की  गई  थी  ।  लेकिन  उस  विश्वविद्यालय  में  कोई  नहीं

 हो  रहा  गत  20-25  दिनों से  श्रध्यापकों  oral की  कुछ  गतिविधियां  जारी af  शौर  3  या

 4  दिन
 od  ही  विद्यापीठ  के  प्रबन्धकों  से  विद्यापीठ  को  बन्द  कर  दिया है  छात्नों  एवं  भ्रध्यापकों  से

 ऐसी  रिपोट  मिली  है  कि  विद्यापीठ  में  पुलिसमैन  तैनात  कर  दिए  गए  यह  एक  गम्भीर  मामला

 है  पौर  विश्वविद्यालय के  450  छात्रों  का  भविष्य  खतरे  में  है  शिक्षा  मंत्री  यह  बताएं  की  विद्यापीठ

 के  बारे  में  क्या  किया  जा  रहा  ।

 यदि  सरकार  शिक्षा  को  सर्वव्यापी  बनाना  चाहती  है  तो  उसे  समाज के  कमजोर  वर्गों को  निः

 शुल्क  शिक्षा  देनी  चाहिएं  ।  जानते  हैं  कि  कई  लोग  निर्धनता  के  स्तर  से  नीचे  रह  रहे  हैं  ।  श्रतः
 शिक्षा

 मंत्री  द्वारा  यह  घोषणा  करना  श्रावश्यक  है  कि  समाज  के  कमजोर  वर्गों  एव  निर्धनता  के

 स्तर  से  नीचे  रहने  वालों  को  निःशुल्क  शिक्षा  दी  जाएगी  ।

 मंत्री
 महोदय  से  मेरा  WATT ]  है  कि  वह  मेरी  कुछ  बातों  का  स्पष्टीकरण दें  ।
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 Demands.  for:  Grants,  1977-78  Asadha:  14,  1899,  (381५0.

 —  प्रस्तुत  हुये  :

 शिक्षा  और  TT AAT WIT शर  संस्कृति  विभाग  के  बारे  में

 प्रस्तुत  :

 मांग  प्रस्तावक काਂ  नामः  कटौती  काਂ  झांधार

 FeqT  प्रस्ताव

 की  राशि

 संख्या

 जन  न

 29  17  श्री  पी०  शिक्षा  पद्धति  में  अनावश्यक  से  *  10:90

 करके  लोगों  कप् ”  नाध्रडू  :  RG. BA.  कर  दिए

 बारबार  परेशान  करना  ।  जाए

 पी  18  ”  य्रपर  प्राइमरी  स्कूलों  तेलुगू  1

 तथा  हिन्दी  पण्डित  नियुक्त

 के  राज्यों  को

 पर्याप्त  वित्तीय  सहायता  देने

 में  प्रसफलता  |

 पी  19  पै  विश्वविद्यालयों  में  काफी  समय

 तक  रिक्त  पड़े  लेक्चरारों  के

 पद  भरने  में  |

 पी  20  rel  सस्ती  पाठ्य  ५  प्रकाशित  पी

 करने  में  श्रसफलता |

 पी  21  ral  TATA CH.  faqatt  (stg  ed

 पर  ध्यान  देने  की

 श्रावश्यकता |

 ह  22  tad  त्राध्र  प्रदेश  राज्य  के  tae

 aa  में  का्य॑  कर  रहें  स्वयं  सेवीं

 संगठनों  को  पर्याप्त  चित्तीयਂ

 सहायता  देने  की  झ्ावश्यकता

 11 a)  श्री  डिव्बन  लाल  शिक्षा  wien  के  झ्रन्तगंत  धन  की  राशि  घटाकर ह

 ARIAT  rqeieat  स्पया  कर  दी  जाए

 3?  12  क्रौर  ri

 में  छात्नों  ay
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 1977  नदाना  की  19.7.7-7E8

 समांग  कटौती  प्रस्तावक का  माम  कटोती  का  TAT  क्रटौती की  राशि

 प्रस्ताव

 29  शलींगिढ़  Men  favararcra  राशि  से 13  मी  जी०

 aadtatten  का  श्रल्पसंख्यक  100  रुपये  कम

 बनाने  की  श्रावश्यकता  कर  दिए  जाए

 5.0  14  dy  महाराष्ट्र सरकार  को  राज्य  में  yy

 को विश्वविद्यालय  शिक्षकों

 SAH  द्वारा  उन  पर  श्रमानवीय

 शर्तें  लगाये  बिना

 विद्यालय  भ्रनदान  श्रायोग

 के  देने  के  लिये

 राजी  करने में  wit  इस

 प्रकार  शिक्षकों  के  साथ  विवाद

 हल  करने  में  असफलता |

 Bd  23  श्री  ०  राजगोपाल  सैट्रकोत्तर  हिन्दी  श्रध्ययन के  लियेਂ  राशि  में  से

 नायड द  गर-हिन्दी  भाषी  राज्यों  के  100  रुपये  कम

 छात्रों  को  दी  जाने  कर  दिया  जाए
 बढ़ाने  की

 ग्रावश्यकता  |

 ty  24  ¥  प्रदेश  के  विश्वविद्यालयों  को  ”

 पर्याप्त  वित्तीय  सहायता  देने

 को  |

 vy  25  st  ्राध्र  प्रदेश  में  एक  तकनीकी  2

 विश्वविद्यालय  स्थापना

 करने  की  |

 थ  26  ry  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  छात्रों  कोमोटरों  1

 की  पम्पसेटों

 पावरक्रशसं  तथा  कृषि  अजारों

 की  मरम्मत  का  तर  अन्य

 प्रामीण  उद्योगों  का  प्रशिक्षण

 देने  कै  लिंधे  अरद्योशिक

 faaraa  की चलाने

 न्रावश्यकता |
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 Demands  for  Grants,  1977-78  July  5,  1977
 2

 मांग  कटती  न्रस्तावक  का  नाम  कठौती  का  झ्राधार  कठौति की  राशि

 सख्या  मस्ताव

 ree  किक

 29  27  राशि a  स श्री  पी०  राजगोपाल  अनेक  नेहरू  यवक  में  युवा

 नायडू  को  नियुक्त  करने  100

 श्रावश्यकता ॥  कर  दिये

 (2  28  2  देश  में  खेलों  का  विकास  करने  की  ह

 ग्रावश्यकता  |

 शै  29  3?  अन्तर्राष्ट्रीय  में  a?

 हमारी  खेल-कद  टीमों  की

 श्रसफलता  |

 30  30  पड  मांनसिक  रूप  से  vr

 पिछड़े  हुए  लोगों  ौर

 लांगों  की  संस्थाश्रों  की  संख्या

 बढ़ाने  में  सफलता  ।

 मी  31  ”)  कार्यशील  महिलाझों  के  होस्टलों  बै

 के  लिये  स्वयंसेवी  संगठनों  को

 दी  जानें  वाली  सहायता बढ़ाने

 की

 1.0  32  परिवार  तथा  शिश  कल्याण  के  लिये  Pd

 भ्रधिक  राशि  a  नियतन

 करने  की  श्रावश्यकता

 a  33  गी  बाल-बाड़ी  पोषण  कार्येक्रम  के  क

 की fat  श्रनुदान  बढ़ाने
 आवश्यकता  ॥

 ही  34  1  विकलांगों  को  afaa  भ्रंग  सप्लाई

 करने  में  असफलता |

 14.0  35  1  देश  भर  में  निराश्रित  ”

 at  सहायता  करने

 श्रावश्यकता |

 28  36  श्री  सी०  के०  चन्द्रप्पल  उपनिवेशवाद  की  देन  कुख्यात  राशि  घटा  कर  प

 स्कलोंਂ  को  समाप्त
 रुपया  कर  दी

 करने  के  लिये  कदम  उठाने  जाए ं॥

 भ्रसफलता |
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 14
 1899  )

 ei |e
 अनुदानों की  1977-78

 ाण
 as

 _  प्रस्तावक AT  नाम  कठौती  का  —————_. ATATT  कटठात  की  राशि

 —  प्रस्ताव

 संख्या

 a  Forex 28  37  श्री  सी०के०  चन्द्रप्पन  गेर-र  |  |  +41  11%  deat  में  क्  राशि  घटाकर

 छात्रों  और  श्रध्यापकों  के  1  रुपया कर

 हितों  की  रक्षा  करने  में  at  जाए

 असफलता  ह

 38  La  श्रध्यापकों  को  पूर्ण  शिक्षा  सम्बन्धी  मै

 स्वतन्त्रता  श्रौर  छात्रों  को

 लोकतंत्रात्मक  श्रधिकार  देने

 में  असफलता  |

 (6  39  प्रीक्षा  TITS  में  वैज्ञानिक  मै

 ः ६. ग्रथपूण  सुधार  लाने  में

 असफलता  |

 )  40  ऐसी  पाठ्य  पुस्तकें  दयार  करने  में  ”)

 असफलता  जो

 धर्म  निरपेक्षता  wit  लोकतंत्र

 में  आस्था  रखने  वाली  नयी

 युवा  पीढ़ी  के  निर्माण  में  सहायक

 सिद्ध  हो  ।

 प  4  1  1  म हमारी  शिक्षा  प्रणाली  में  ऐसी

 साम्पाज्यवादी  ध. घसप ८  को  जो

 हमारी  युवा  पीढ़ी  को  वेचारिक

 अर  राजनीतिक  रूप  से

 वित  रोकने  में  श्रसफलता  ।

 yy  42  a}  भारत  में  विश्वविद्यालयों  में  1

 सी०  श्राई०  To  की

 विधियों  को  रोकने  में

 लता  |

 ज्  43  शिक्षा  में  निश्चित  प्राथमिकताएं  (1

 निर्धारित  करने में  श्रसफलता  |

 ?  44  3?  हमारे  लोगों  को  साहित्य  में  हमारी  ”

 समृद्ध  विरासत से

 कराने  ag
 विभिन्न  भारतीय

 on
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 for  Grants,  1977-78  ‘Asatiiaਂ  14,  1899  aka)

 माँग  ig  2  ay  प्रस्तावक  का  नाम  कठौती  का  अधार  की

 सख्या
 प्रस्ताव

 सख्या
 निनामा  $<

 ‘tiqrat  से  के  अनुवाद
 की  व्यवस्था  करने  में

 असफलता  |

 28  45  राशि  घटाकर श्री  सी०  के०  - he 7
 हमारे

 विश्वविद्यालयों  के

 कैम्पसों  श्रौर  श्रन्य  शिक्षा  1  रुपया  करर

 में  राष्ट्रीय  दी  जायें

 सेवक  संघ  की  घुसपठ  को  रोकने

 में  श्रसफलता  |

 ”  46  ”  राज्य  में  विश्वविद्यालयों  राशि  में: 100

 को  विश्वविद्यालय  रुपये  कर

 अनुदान  wal  के  वेतनमान  दिए  जाएं  ॥

 देने  की  श्रावश्यकता  |

 47  0.0  केन्द्रीय  विश्वविद्यालयों  में  1

 शिक्षक  कर्म  की  सेवा  की
 शर्तों  में  सुधार  करने

 श्रावश्यकता  |

 48  प  शिक्षकों  को  स्कूलोंਂ  के  पी

 के  शोषण  wk

 की उत्पीड़न बचाने

 अ्रावश्यकता  ५

 Bl  4%  में  शिक्षा  संस्थात्रों  प

 का  राष्ट्रीयकरण  करने  की

 5  क

 पी  50  का  मुकाबला  करने

 are  उसे  समाप्त  करने  की

 योजना  में  लोगों  को  पूरी  तरह

 करने  की  झ्र  वश्यकता

 30  51  के  स्थानਂ  सम्बन्धी  राशि  घ

 में  की  गई  विभिन्न
 '

 एक  रुपया  कर  दी

 सिफारिशों  को  शीघ्र  क्रियान्वित  जाए  ॥

 करने  में  श्रसफलता  |
 ———  —  rr  eee

 88



 5  1977

 माग  कटौती  का  नाम  कटौती का  ‘Siar  की

 सख्या  प्रस्ताव

 संख्या
 ह  क

 30  52  श्री  Zito  |.  चरन्द्रंप्प  नन  विकलांग  छात्रों को  बेहतर  राशि  में  से  100

 धाएं  प्रदान  करने  की
 रुपये  कम  कर  दिए

 कता |  जांए

 28  36  ‘BY  To  fo  टी०  बेरो  amaatan  दृष्टि को  विशेष  रूप  iP

 से  ध्यान  में  रखते  हुए  शिक्षा
 की  10--2  प्रणाली  की

 समीक्षा  करने  की  श्रावश्यकता

 28  57  ay  ग्रामीण  ate  शहरी  स्कूलों  के  a}

 लिये  विभिन्न

 पाठ्यक्रम  श्रौर  परीक्षा

 ”  58  ay  सरकारी  पदों  पर  भर्ती  के  लिये  कम  ”

 शैक्षिक  योग्यतायें  आर

 सीमा  निर्धारित  करना  ।

 £ 6 इ  59  vw  केन्द्रीय  सरकार  का  निर्णय  जिसके  oad

 अनुसार  केन्द्रीय  माध्यमिक

 शिक्षा  नई  दिल्‍ली  को

 अपनी  परीक्षा  के  परिणाम  FET

 के  स्थान  पर  अंकों  में  निकालने

 के  लिये  कहा  गया  है  ।

 28
 114.0 68

 जी८
 देश  में  शिक्षा  के  प्रभावी  प्रसार

 और  उचित  विकास  के  लिये

 ज्जट  तथा  योजना  के  नियतनों

 में  काफी  वृद्धि  करते  की

 अवश्यकता |

 28.0  69  शिक्षा  मंत्री  को  मंत्रिमंडल  तथा  cas

 सरकार  के  सभी  निर्णय  लेने

 वाले  अर  प्रमख  नीति  निर्धारण

 प्राधिकरणों
 में  सम्बद्ध

 की  झ्रावश्यकता  ताकि  देश  के

 श्रधिक  तथा  भौतिक  विकास

 me  एना  लना  क  tre err  mt  गए  ला  nee  a  ee  ee
 मानवीय  cea

 ”?
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 Demands  for  Grants,  1977-78  July  5,  1977

 प्रस्तावक  का  नाम  केठटौती के  ATATT  कठौती  की  राशि

 प्रस्ताव

 a rn  ar

 तथा  निर्माण  की  निरन्तर

 श्यकता  को  भली  प्रकार  पुरा

 किया जा  सके

 28  70.0  श्री  पी०  ज्ो०  संवैधानिक  श्रावश्यकता  के  श्रनुसार  राशिम  स  100

 5  से  14  ay  तक  के  सभी  रुपये कम  कर  दिय

 को  जाय ।
 frames  तथा  श्रावश्यक

 शिक्षा  दिलाने  की  गति  तेज

 करने  की  अ्रावश्यकता |

 71  n  शिक्षा  सम्बन्धी  कोठारी  श्रायोग  के  गैर

 प्रतिवेदन  की  सिफारिशों  की

 दष्टि  से  शैक्षिक  प्रयासों  तथा

 गतिविधियों  को  सदढ़  बनाने

 की  झ्रावश्यकता |

 72  ”
 केन्द्रीय

 तथा  राज्य  सरकारों  के  >

 वित्तीय  समन

 किन्तु  न्यूनतम  प्रशासनिक

 हस्तक्षेप  की  सहायता  से

 तम  सर्वांगीण  शैक्षिक  प्रयास

 को  बढ़ावा  देने  वाली  शिक्षा  की

 कल्पनाशील  तथा

 जोरदार  राष्टीय  नीति  बनाने

 की  ATTITHAT |

 u  73  ”  व्यक्तियों  तथा  द्वारा  ted

 स्वयंसेवी  शैक्षिक

 गतिविधियों को  प्रोत्साहन  देने

 की  भ्रावश्यकता जिससे  भारत

 में  लोकतंत्र की  जड़ें  मजबत

 होंगी ।

 श  74  a  देश  में  प्रत्येक  प्राथमिक सकल  1

 शिक्षक को  न्यनतम

 ee
 बेतन  देने  की  श्रावश्यकता ।
 TT

 90



 14
 ATTTS,

 899  1  शक  )
 प्रनुदानों  की

 1977-78

 मांग  कटौती  कटौती  का  कटौती  की  राशि

 प्रस्ताव

 न्ਂ

 28  75  aft  पी०  जी०  माध्यमिक  wat  erie  राशि में  से  100

 मावलंकर  रु०  कम  कर  दिये शिक्षा  की  किस्म-सुधार  के

 लिये  प्रयोगों  के  उनके  जाय े।

 क्रमों  नियमित  मूल्यांकन

 करने  की  झ्रावश्यकता ।

 yw  76  ed  देश भर  में  10+  2  स्कूल  प्रणाली
 का  बुद्धि  मत्तापुवंक  तथा  सच्चे

 मन  से  क्रियान्वयन करने  की

 शआवश्यकता |

 ”  77  ”  माध्यमिक  स्कूलों  के  शिक्षकों  के  ”

 faa  उचित  बेतनमानों

 अवश्यकता |

 ै  78  a?  कालेजों  तथा  विश्वविद्यालय  के  ”

 शिक्षकों को  सेन  समिति  के

 वेतनमान  देने  की

 कता  ॥

 av  79  प  देश  में  स्फत, [क  निर्बाध  ae

 at  शभ्रालोचनात्मक  शैक्षिक

 विश्वविद्यालयों  की

 कता |

 yy  80  ”  कालेजों  भ्र  विश्वविद्यालयों  के  bed

 गैर-शिक्षण  कमेंचारियों  के

 वेतनमान  बढ़ाने  की

 कता  |

 ?  81  देश  की  उच्चतर  तथा  उच्च  शिक्षण ”  ”

 में  प्रवेश की  तदथें

 प्रणाली को  समाप्त  करने  की

 श्रावश्यकता |

 ry  82  (2  भारत  में  शैक्षणिक निकायों  में  tr

 सभी  प्रकार  के  राजनीतिक

 हस्तक्षेप तथा  उनके  द्वारा  उन

 करने  की  श्रावश्यकता  |
 वट
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 त 11७1 कु  Giants,  78.0  14,  "1899:  (Saka)

 बग ाण  mareay  प्रस्तावक  का  भाम  कटौती  का-प्राधार  की  राशि

 संख्या  भस्ताव

 सख्या
 ow

 28  83  श्री  पी०  जी०  मेघावी  तथा  सामान्य  छांत्ंवंत्तिंयां  रोशि  में  से  100

 मावलंकर  बढ़ाने  की  Mravtnat  ताकि  कम  केर  दिये

 arias  रूप  से  किन्तु  जाय |
 शैक्षिक  रूप  से  धनी  छात्रों  को

 शिक्षा  ग्रहण  करने  में  कठिनाई

 बै  84  yy  शिक्षकों  शर  oral  की  शैक्षिक  ”

 स्वतंत्रता  के  अधिकार  की  रक्षा

 करने  की  श्रावश्यर्कता |

 85  a)  शिक्षकों  att  छात्रों  को  सख्त  श्रौर  n

 श्राचरण  संहिता  तथा

 अझनशासन में बांधने के सभी में  बांधने  के  सभी

 जटिल  तथा  श्रनचित  नियमों

 तथा  Teta AY AAT को  समाप्त

 करने  की  श्रावश्यकता |

 श्  86  MM  समाज  शिक्षा  ate  लोगों  के  4.0

 उत्थान  के  समग्र  विकास  में

 लगी  विख्यात  स्वयंसेवी

 feral  तथा  गतिविधियों  को

 दिये  जाने  वाली  वित्तीय

 दानों  तथा  सहायता  में  काफी

 वद्ध  करने  की  भ्रावश्यकता  |

 शै  87  ्  शारीरिक  शिक्षा

 क्रमों  तथा  की  शर

 अधिक  ध्यान  देने  की

 कता  |

 102  थ्री  सी०  के ०  चन्द्रप्पत  युवा  कलाकारों  की  प्रतिभाझ्रों  को  राशि  घटा  कर

 बढ़ावा  देने  के  लिये  पर्याप्त  रुपया कर  दी

 अवसर  प्रदान  करने  गि  जाए  |

 असफलता  |

 102  5  पी०  जी०  कला  प्रौः  संस्कृति  के  विकास  राशि  में  से  100

 लिए  कलाकारों  शर  रुपए कम  कर  दिये
 मानी  अच्छी  संस्थाश्रों  को  ठ  जाएं  ।

 वित्तीय  सहायता  देने  की
 अवश्यकता  1.

 विवि a  ene cen  ce
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 श्रुतुदानों  मांगें  197  78.0 5  wars; ~~)  1977

 Sto  शिव्बन  लाल  सक्सेना  :  :  उपाध्यक्ष  मैंः  मंत्री -  महोदय  को

 aarg  देता  हूं  कि  10  र्थ  प्रणाली
 फी  104-242  चलने

 की
 कर  ।.  इतने  यदि  विज्ञान  आदि  विषय

 पढ़ाए  जाएं  ।  अश  कि  शिक्षा  मंत्रालय  इसका  करेगा  सोचियत  में  सातवें ऐ
 तक

 शिक्षा  निःशुल्क  है  ।  हमें  भी  (SAT BT  चाहिए  नसरी में  3.  महीने से  लेकर ,3.  वष

 किडरगा्डन में  4  वष॑  स ेले  कर  7  वर्ष  तक॑  श्रौर  स्कूलों  में  व्तंमान  पद्धति  की  बजाय  10  वर्ष

 तक  रहना  चाहिए  |  हमें  बेकार  को  श्रौर  matah  विषयों  का  समावेश  करके  थोडे

 वर्षो  में  प्रघिक  कोस  करा  सकते  हैं  ।  हमें  यह  सुनिश्चित  करना  चाहिए  कि  हमारे  पाठ्यक्रम  में  गणित

 mic  विज्ञान  को  उचित  महत्व  प्राप्त  हो  ।  शिक्षा a  लिए  180  करोड़  रुपयेः  का  श्रावंटन  ऊंट  के

 qe  में  जीरा  देने  के  समान  है  ।  यदि  सरकार  शिक्षा  को  वास्तव  में  awa  बनाना  चाहती  हैं  तो  इसे

 qe  वित्तीय  सहायता  दी  जानी  चाहिएं  ।  180  करोड़  रुपये  की  a  उद्देश्य  हल  नहीं  हो

 सकता  |  उन्होंने  70  करोड़  विश्वविद्यालय  भ्रनृदान  झायोग  को  श्रावंटित  किए  सम्बद्ध  कालेजों

 जिनमें  90  प्रतिशत  विद्यार्थी  शिक्षा  प्राप्त  करते  को  3  अथवा  4  करोड़  रुपया  मिलता

 है  पौर  विश्वविद्यालयों  को  35  करोड़  रुपये  मिलते  हैं  ।  wa:  उचित  किया  जाना  चाहिए

 सम्बद्ध  कालेजों  को  भ्रधिक  सुविधाएं  की  जानी  चाहिएं  तथा  के  लिए  अधिक

 धन  देना  चाहिए  शिक्षा  सम्बन्धी  बजट  में  गुनी  वृद्धि  की  जानी  चाहिए  ।

 यह  बहुत  दुःख  की  बात  है  कि  हमारे  विश्वविद्यालय  राजनीतिक  शत्रुता  आर  राजनीतिक

 होड़  के  केन्द्र बन  गए  हैं  ।  इस  सम्बन्ध  में  बड्त  कड़े  किए  जाने  चाहिए  ताकि  विश्वविद्यालय

 श्नुता  के  केन्द्र  न  बनें  ।

 सोवियत  संघ  में  शिक्षा  के  दस  वर्षो  फ््व  वर्ष  से  6  वें  वर्ष तक  छात्र  को  जीवंन  में  किसी  भी

 व्यवस्था  में  जाने  के  लिए  सक्षम  बनाया  जाता  है  ।  उसे  श्राधुनिक  ग्रंकगणित  ज्योमिती  श्रादि

 पढ़ाए  जाते  हैं  ।  ara  है  कि  पाठयक्रम  में  संशोधन  किया  जाएगा  |  यह  सोचना  गलत  है  कि  छात्र

 इन  सब  विषयों  को  समझ  नहीं  पाते  ।  सत्य  तो  यह  है  कि  शिक्षक  ही  उन्हें  नहीं  पढ़ाता  चाहते  ।  मंत्री

 महोदय  यह  सुनिश्चित  करें  कि  सभी  श्रावश्यक  विषयों  को  पढ़ाने  के  लिए  सक्षम  शिक्षक  नियुक्त  किए
 जाएं  ।.

 विश्वविद्यालयी  की  तुलना  में  स्कूलों  ait  सम्बद्ध  की  age  कम

 है  विश्वविद्यालय  में  शिक्षक  छात्र  का  अनुपात  1:11  हैः  अर  सम्ब्रद्ध.कालेजों
 1:  15  हैं: ।  यह

 ठीक  नहीं  है  ।  स्थिति में  सुधार  करने
 के

 लिए  कार्यवाही की  जानी  चाहिए  ।  मंत्री  महोदय  यह  सुनिश्चित
 करें  कि  श्रध्यापकों  का  वितरण  युक्तिसंगत  हो  श्रौर  धन  का  अपव्यय  न  हो  ।

 Shri  Om  Prakash  Tyagi(  Bahraich):  So  far  as  our  present  educational  system.is  concerned,
 adeq  uate  attention  has,  not  been}paid  to  build  up  the  charactor  of  human  being  as  such.  Our
 educational  institutions  have  failed  so  far  in  caring  out  integrated  personalities.  Our  educa-
 tional  system  should  be  so  restructured  that  it  contributes  to  develop  human  qualities  in  a  man,
 It  should  have  full  scope  for  spiritual!  growth  along  with  ‘intelectual  development.
 should  be  laid  on  the  development,  of  human  qualities  ia  the  students.

 The  present  educational  systeng  in  our  country  was  started by.  British  authorities  to,  meet
 their  requirements  of  clerks  and  other  officials.  It  was  without  any  ideal  or  goal  as  such  and
 as  a  result,  there is  today  an  army  of  unemployed  educated  youths  in  the  country  and  it  is  on
 the  increase.  Qut  educational  institutions  have  not  paid  adequate  attention  to  this  aspect.

 In  regard  to  the  new.educational  system  of  it  appears  that,  Government. have
 not  given  full  thought  to  it  though  they  have  initiated  a  step  in  the  direction  of  vocational
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 cation.  The  result  is  that  a  student  at  the  level  of  first  examination  has  been  over
 h  too  many  subjects.  Governments  should  reduce  the  number  of  subjects  at  thi:  ‘Sass

 It  appears  that  in  regard  to  formulation  of  our  educational  policy,  there  is  no  coordina
 with  other  concerned  Ministries.  A  scheme  of  mass  education  should  be  drawn  up  with  a
 o  making  the  entire  country  literate  About  70  per  cent  of  our  countrymen  are  illiterate
 othing  has  been  done  during  the  last  thirty  years  to  remove  iiliteracy  from  the  country.

 There  are  several  Commercial  educational  institutions  in  the  country  which  exploit  stude
 ind  award  bogus  certificates.  to  them.  Such  institutions  should  be  banned  so  that,  they  mi
 not  indulge in  economic  exploitation  of  students.

 म
 ye  closed  down.

 The  institutions  of  public  schools  which  highlight  disparity  between  rich  and  poor,  sho

 The  U.G.C.  has  been  giving  financial  assistance  to  such  institutions  as  smacked  ण  02110
 ommunalism  Government  should  make  a  rule  that  such  institutions  will  not  be  given  an

 financial  assistance.  Government  should  not  even  recognise  such  institutions.
 =

 As  regards  social  welfare  nothing  has  been  done  so  far  to  root  out  social  evils  like
 yuChability,  narrow  commuanalism  and  the  use  of  intoxicants.  The  legislation  has  been  ena
 ith  a  view  to  preventing  child  marriage  and  dowry  systtem,  but  no  action  has  been
 vainst  anybody  so  far  under  this  legislation.  The  Minister  of  Education  should  initiat

 resh  legislation  making  these  offences  cognisable  offences

 Prohibition  should  be  made  Central  subject  and  the  legislation  in  regard  to  it  should
 ade  uniformly  applicable  to  all  States

 ह
 श्री  ato  श्रलगेदान  (WHAT)  :  यह  कहा  जाता  है  कि  जो  लोग  शिक्षा

 यिभार  संभालते  वे  शिक्षा  प्रणाली  में  फेर-बदल  करते  रहत ेहैं  ।  वे  किसी  एक  प्रण

 क  स्थायी  रूप  से  नहीं  रहने  देत  फलस्वरूप  छात्रों  को  कठिनाई  का  सामना  करना  प

 र  वे  असमंजस  में  पड़े  रहते  हैं  ।  शिक्षा  स्थिर  नहीं  हो  सकती है  ।  हम  समाज की  प

 के  अ्रनरूप  इसे  ढालना  पड़ता  है  शिक्षा  प्रणाली  तथा  विषयों  मं  थोड़ा
 क

 क  ड  रिवतन  करना  ही  पड़ता है  ।  arr है  कि  मंत्री  महोदय  शिक्षा  सम्बन्धी  समस्याओं के  प्र

 संतुलित  दष्टिकोण  अपनायेंगे  |  ्

 हम  नई  सरकार  की  शिक्षा  नीति  क्या  उसके  बारे  में  जानना  चाहते
 मंत्री  हो  दय

 बताना  चाहिए  कि  संविधान  संशोधन  के  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  नीति  क्योंकि

 स
 संशोधन  द्वारा  शिक्षा  को  समवर्ती  सची  म॑  रखा  गया  है  |

 अतीत  में  एक  अधिल  भारतीय  शिक्षा  सेवा  बनाने के  लिए  कुछ  प्रयास  किए  गए
 +1

 af

 क्षा  मंत्री  देश  में  एकता  लाने  के  उद्देश्य  से  एक  भारतीय  शिक्षा  सेवा  का  बनाया

 ड

 अ्रवश्यक  समझते  हैं  तो  यह  एक  स्वागत  योग्य  कदम  होगा  ।  राष्ट्रीय शिक्षा  नीति  के  तीन

 का  भी  उल्लेख  किया  गया है  जो  सरकार  द्वारा  राष्ट्रीय  शिक्षा  नीति  संकल्प  में  दिया  गया  थ

 qe  में  यह  व्यवस्था  है  कि  प्रत्येक  पांच  वर्षो  के  बाद  कार्य  की  समीक्षा  की  जाये  ।  मैं  यह  जानन
 द

 चाहता  हं  कि  इसे  व्यावहारिक  रूप  में  कैसे  लाया  जा  रहा  है  ।  क्या  किसी  ase  में  ईमानदार्र
 क

 स  त्रिसुवीय  फार्मूले  का  कार्यान्वयन  हुमा  है
 ?  मातुभाषा  को  पूर्ण  मान्यता  दी  गई  है  are

 के  रूप  में  यही  भाषा  सिखाई  जाती  हैं  फिर  श्रंग्रेजी  को  कूसरा  स्थान  दिया  गया  हिन्दी जम
 य  भारतीय  भाषा  को  दूसरा  स्थान

 aie  नही  a ‘rs  si

 सरकार
 को  इस मामले

 पर fee are
 करना  चाहिए  श्र एक एक  यथातंवादी

 मला  गश

 चाहिए
 क
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 जहां  तक  104243  पद्धति  को  आरम्भ  करने  का  संबंध  इससे  पहले  इसकी  समीक्षा

 करवा  लेना  बेहतर  होगा  ।  104243  प्रणाली  को  लागू  करने  के  लिए  राष्ट्रीय  शिक्षा  अनुसंधान

 प्रशिक्षण  परिषद ने ने  जो  पाठ्यक्रम  तैयार  किया  उसकी  समीक्षा  के  लिए  एक  समिति  बनाई  गई  वह

 स्वागत  योग्य  काम  है  ।  पाठ्यक्रम  के  बोझ  को  हल्का  किया  जाना  चाहिए  श्रौर  शिक्षा  के  अतिरिकत  अरन्य

 गतिविधियों  तथा  अधिक  कार्य  अनुभव  के  लिए  एक  उपबंध  किया  जाना  चाहिए  ।

 शिक्षा  के  क्षेत्र  में  निजी  प्रयास  स्वागत  योग्य  है  ।  यदि  बच्चों  के  माता  पिता  मिलकर  एक  संस्थान

 खोलना  चाहते  झर  शपने  बच्चों  को  स्वयं  पढ़ाना  चाहते  हैं  तो  सरकार  उन्हें  ऐसा  करने  की  अनुमति

 क्यों  नहीं  देती  ?  शिक्षा  के  क्षेत्र  उदाहरणार्थ  पोलीटेक्निक  शौर  इंजीनिर्या रग  में  निजी  प्रयास  की

 अनुमति  दी  जानी  चाहिए  ।

 जमा  2  के  स्तर  पर  का  उल्लेख  किया  गया है  |  इससे  उन  faenfact  जिनके

 परिवारों  के  लोग  पढ़े  लिखे  नहीं  के  मन  में  यह  संदेह  है  कि  उन्हें  व्यवसाय  में  लगा  दिया  जायेगा  ।

 शर  वे  कालेजों  की  शिक्षा  से  वंचित  रह  जायेंगे  |  उनके  मन  से  यह  संदेह  निकाल  दिया  जाना  चाहिए  ।

 तमिलनाडु  के  तंजौर  जिले  के  सरस्वती  महल  जो  कि  एक  महत्वपु्ण  संस्थान

 को  निकट  भविष्य  में  राष्ट्रीय  महत्व  का  संस्थान  घोषित  करने  के  लिए  एक  विधान  पेश  किया  जाना

 चाहिए  ।

 Shrimati  Mrinal  Gore  :  (Bomb.y  North)  :  र्  we  really  want  to  make  education  an  effective
 instrument  for  creating  social!  system  based  on  human  freedom  and  social  justice  we  will  have
 to  expand  educational  opportunities  to  our  people.  But  it  is  regrettable  that  during  the  last
 20  years  while  the  allocation  for  higher  secondary  education  increased  from  15  to  20  per  cent,
 the  allocation  made  for  primary  education  came  down  from  32  to  20  per  cent.  This  must  be
 looked  into.  It  is  a  well  known  faet  that  nothing  has  been  done  to  educate  the  children  of
 poorer  sections  of  the  society.  This  fact  has  been  admitted  by  Education  Ministry  also.  So
 my  submission  is  that  steps  should  be  taken  to  educate  the  children  in  the  lowest  strata  of  our
 society.

 My  other  submission  is  that  our  programme  for  adult  education  too  has  not  been  a  success.
 More  than  40  crores  of  people  are  uneducated  in  this  country  but  no  positive  steps  have  been
 taken  by  our  Government  during  the  last  30  years  for  promotion  of  adult  education.  On  the.
 other  hand  we  see  that  China  has  made  a  Commendable  success  in  the  field  of  adult  education.
 So,  now  itis  high  time  for  taking  steps

 to  organise  literacy  campaign  and  increase  literacy.

 In  our  country,  two  types  of  schools  are  functioning.  On  one  hand  we  are  having  public
 schools  whose  benefit  is  being  taken  by  a  few  privileged  people.  Only  the  students  of  these
 schools  succeed  in  getting  admission  in  engineering  and  other  institutions.  They’  get  better
 jobs,  On  the  other  hand  we  find  the  students  of  primary  schools  who  fail  to  get  admission  in
 good  colleges.  Consequently  later  on  the  students  of  those  also  fail  to  get  good  jobs.
 That  way  public.schools  are  breeding  disparity.  These  institutions  are  also  helping  in  creating
 a  class  distinction.  So  if  we  are  really  keen  to  built  a  society  based  on  justice  and  equality,
 steps  must  be  taken  to  abolish  these  public  schools.  If  we  are  keen  to instil  a  feeling  of  patriot-
 ism  and  social  justice  we  will  have  to  lay  more  emphasis  on  elementary  education.  This  should
 be  our  sincere  endeavour  to  make  the  elementary  education  uniform  for  all  children  irrespective
 of  their  status  I  am  pained  to  point  out  that  we  have  failed  to  achieve  the  true  aims  of  edu-
 cation.  Many  Commissions  and  Committees  have  been  set  to  go  into  the  question  of  our
 education  system.  But  nothing  worthwhile  has  come  up.

 There  are  a  number  of  research  centres  and  similar  institutions  in  the  country  which  are
 working  under  this  Ministry.  Now  according  to  some  latest  research  we  have  adopted  10  plus
 2  system  of  education.  As  far  as  theory  part  of  this  system  is  concerned,  it  has  promised
 vocational  training  after  passing  matric  stage.  It  appears  to  be  something  good.  But  the  fact
 remains  that  very  few  such  vocational  institutions  have  been  opened.  So  this  be  looked  into.
 More  emphasis  must  be  laid  on  vocational  system  of  education  so  that  students  can  be  made
 capable  of  earning  their  livelihood  855  onas  they  come  out  of  schools.  So  what  I  want  to
 emphasis  is  that  our  vocational  system  of)education  must  be  intricately  linked  with  planning.
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 That  way  we  will  be  able  to  provide  employment  to  our  students.  The  various  institutions  of
 Education  Ministry  are  not  functioning  properly.  Their  functioning  must.  be.  looked-  into-
 A  similar  institution,  which  functioned  and  Education  Ministry  is  responsible  for  preparing  a
 ‘Time  So  necessary  steps.  must  be  taken  for  improving  the

 functioning  such
 like  institutions.

 The  object  of  national  integration  can  also  be  achieved  through  education,  For  achieving
 this  goal,  we  must  learn  other  languages  of  the  country.  This  can  be  done  during  summer
 vacations  by  sending  children  from  one  state  to  another.  This  sort  of  practice  may  help  a  lot
 in  achieving  the  object  of  national  integration.

 1  am  sorry  to  point  today  there  is  lot  रण  discontentment  among  our  students.
 The  main  reason  for  this  dissatisfaction  is  that  corruption  and  other  mal  practices  are’  rampant
 in  many  colleges  and  universities.  Effective  steps  must  be  taken  to  eliminate  corruption  from
 our  educational  institutions.

 Lastly  I  may  point  out  that  even  today  the  position  of  women  in  our  society  is  not  very
 good.  No  proper  education  is  being  given  to  girls.  They  are.  This  aspect  must
 be  looked  into  by  the  Janata  Government.  We  must  bear  in  mind  that  only  good  education  can
 make  them  good  house  wives  and  educated  mothers.  Arrangements  should  also  be  -made  to:
 give  them  proper  education.

 Shri  Bhagat  Ram  (P.illau:)  :  Sir,  today  our  education  system  is  confronted  with  serious
 crisis  for  which  the  formzr  Congress  Government  is  fully  responsible.  During  the  last  30
 years  our  country  has  moved  towards  capitalism  and  the  sanctity  and  freedom  of  educational
 institutions  has  been  destroyed.  Iam  sorry  to  point  out  that  during  all  these  years  our  system:
 of  education  has  not  changed  to  meet  the  demands  of  changing  times.  It  is  still  continuing  to
 produce  clerks  and  Government  servants.  It  is  a  matter  of  pity  that  although  a  number  र्ा
 changes  in  the  system  and  procedure  of  cducation  were  suggested  from  time  to  time  by  ‘our’
 experts,  but  not  was  capable  of  meeting  the  requirements  of  our  people.  The  main  reason:
 for  this  is  that.  our  approach  towards  education  was  thoroughly  bureaucratic.  Unless  Janata.
 Government  changes  this  approach,  the  educational  system  cannot  be  effective.

 Shri  M,  Satya  Narayan  Rao  in  the  chair  थल

 L  एम०  सत्यनारायण  रात्र  हुए  6.0
 The  present  allocation  for  education  appears  to  be  inadequate  to  meet  the  growing  re-

 quirements  of  our  education  system.  I  feel  that  more  funds  be  provided  for  the  purpose.
 My  other  submission  is  that  the  private  schools  and  private  educational  institutions  in  the:

 country  185  working  purely  on  commercial  basis.  They  are  exploiting  the  students  and.as  well  as:
 teachers.  It  is  high  time  that  the  Government  may  investigate  the  functioning  of  such  institutions.
 and  if  need  be,  they  should  be  taken  o:er  by  the  Government.

 am  pained  to  point  out  that  Public  schools  and  Model  Schools  are  breeding  class  con-
 scious  society.  These  schools  are  primarily  ment  for  afew  priviliged  peopie.  It  is  be  ersured
 by  this  Government  that  no  discrimination  was  practised  in  the  matter  of  education.  Jt  is  my
 strong  conviction.  that  all

 public  schools  should  be  abolished.

 The  system,  of  10  plus  2  plys  15  not  serving  any.useful  purpose.  It.is  my  contention  that
 the  system  is  causing  unnecessary  burden to  the  students.  So  feel  that  it  shouldbe
 Similarly  my,  other  ‘submission  15,  that  medium.  of  instruction  should  be  the  mother  tongue.
 of  the  child,  The  nm  ber  of  scholarships  available  for  Harijan  students 15.0  and ‘it Sould  be  increased.

 Lastly  my  submission  is  that  our  educational.  institutions  must  be  made  free  from  politics
 and  corruptoin.  eré  are  certain  Vice  Chancellors  against  whom  serious  corruption  charges
 have  been’  levell.  Thése  charges  should  be  thoroughly  investigated  and.  action  be
 taken  against  those  who  are  found  to  be  corrupt.  Attempts  should  be  made.to  ensure  that  all:
 our  educational  fufittion  democratically.  Lastly  may  sutmit  that  if  Janat
 Gove-nment  failed  to  hold  its  promises,  then  people  will  not  tolerate.  it.  a

 Shri.  Janeshwar  Mishra  Aljahabad:  Sir,  our  present  education  system  is  completly
 crippled,  and  despite.  all my  sympathies,  1  doubt  if  Janata  party  will  succeed  in  doing  somethin
 concrete  in  this  regard.  recollect  the  days  of  our  freedom  struggle.  At  that  time  Gandhijf’
 said  that  when  English ||  :  People  will  1687४.  India,  we  will  structural  changes  in  ५  edycational
 system.  But  it  is  regrettable  t  even  after  30  years of  our  independence,  we  have  not टि in  developing.  a  national,  1  is  stil

 on,
 gua  डि  of.our  own.  English,  1  holding  a  dominating  position.

 It  is  a  sad  commen  cs  state  of  affairs.  The.educat  ion  should’
 be  imparted  in  the  mother

 tongue  of  the,  child, '

 9.6.
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 It  is  my  conviction  that  there  should  Le  no  discrimination in  respect  of  providing  education
 to  our  children.  Now-a-days  there  are  two  types  of  schools  are  functioning  in  our  country
 U2  public  schools  meant  for  rich  and  corporation  schools  meant  for  poor.  It  should  be
 ensured.  by  the  Government  that  there  should  be  uniform  education  for  all.  It  has  been  rightly
 demanded  by  my  other  friends  that  public  schools  meant  for  privileged  children  should  be
 abolished.

 The  age  of  attaining  maturity  in  our  country  is  18  years  After  attaining  18  years  of  age
 a  man  can  enter  army.  He  can  marry  also.  But  it  is  strange  that  he  cannot  exercise  his
 franchise.  So  I  want  to  urge  upon  the  Government  that  age  for  exercising  franchise  should  be
 reduced  to  18  years.

 Now  I  would  like  to  say  something  about  Universities  My  first  submission  is  that  Aligarh
 University  statute  passed  by  the  previous  Government  needs  modification  because  it  affects  the
 sentiments  of  Muslims  Similarly,  the  affairs  of  Kashi  University  need  a  thorovgh  probe
 This  university  has  tecome  a  centre  for  anti-social  elements.  At  times  it  has  been  used  for
 political  purposes  So  it  must  be  looked  into

 Just  a  short  while  ago,  I  referred  to  the  two  types  of  primary  education  institutions.  To
 safeguard  the  intetests  of  privileged  class  peoples  children  our  Government  planned  a  different

 Nehru type  of  University.  Later  on  a  proposal  came  for  setting  up  Jawahar  Lal
 University.  Huge  money  has  been  pumped  into  this  university.  In  this  University  there  are
 only  1500  students  while  the  number  of  teachers  in  this  University  is  250.  This  University
 received  a  grant  of  more  than  6  crores  during  Sth  Five  Year  Plan.  The'affairs  of  this  University
 need  to  be  looked  into

 specially
 because  Dr.  Gop«l  and  Shri  Krishanmurti  were  responsible for

 finalising  the  draft  of  ‘Time  Capsule’  which  has  distorted  the  history.  So  the  affairs  of  this
 University  must  be  looked  into  and  guilty  should  be  brought  to  book.

 There  are  complaints  that  many  Vice-chancellors  and  professors  has  misused  their  position
 during  the  emergency.  Some  of  them  have  spied  against  their  own  colleagues.  Such  persons
 should  be  dealt  with  severely.

 The  rights  of  the  students  to  form  unions  were  taken  away  during  The  right
 to form  Unions  in  Colleges  and  Universities  is  a

 democratic  right  which
 must  be

 restored
 to

 them.

 No  student  desirous  of  seeking  admission  to  colleges  should  be  refused  admission  We
 should  try  our  best  to  spread  education  in  the  entire  country  and  this  is  possible  only  when
 admission  to  the  students is  easily  avilable  in  Colleges  and  Universities.  Every  effort  should
 be  made  to  make  all  facilities  available  to  those  students  who  are  desirous  of  having  higher
 education.

 श्री  ato  गाचलम  शिक्षा  मलत  का  विषय  है  ।  मल  संविधान

 के  भ्रन्तगत  केन्द्र  को  कस्ट्रीय  विश्वविद्यालयों  तथा  राष्ट्रीय  महत्व  के  संस्थानों  को  चलाने  का  अधिकार

 केन्द्रीय  सरकार  के  पास  यह  अधिकार  होनें  के  बावजूद  पिछली  सरकार  ने  बिना  किसी  श्रौचित्य

 के  को  राज्य  सूची  से  निकालकर  समवर्ती  सूची  में  सम्मिलित  कर  दिया  है  ।  पिछली  सरकार

 का  यह  काम  संघीय  अपर  लोक  तांत्रिक  सिद्धान्तों  के  विरुद्ध  था  ।  त्र्त  शिक्षा  को  शी  राज्य

 का  विषय  बनाया  जाये  ।

 संविधान  के  अन
 ar  45  के  अ्रन्तगंत  निदेशक  सिद्धान्तों  के  भ्रनसार  सरकारों  को

 10  ्" चष के के  अन्दर  14  वर्ष  बच्चों  को  ग्रनिवार्य  शिक्षा  देनी  चाहिए  ।  दर्भाग्य से  उत्तर  उड़ीसा

 और  पश्चिचम  बंगाल  जैसे  कुछ  बड़े  राज्यों  ने  संविधान  में  उल्लिखित  शिक्षा  के  इस  कार्य  को  लागू  नहीं

 feat है
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 श्ररुणाचलम

 a 6  से  11  वर्ष  तक  की  a4  96  प्रति  TRI  चाल  भर्ती  11  से  14  aa  तक  के  46

 प्रतिशत  तथा  14  से  17  वर्ष  तक  क  बीच  केवल  21  प्रतिशत  छात्र  भर्ती  हुए  हैं  लगभग  5.  50

 करोड़  छात्रों  ने  प्राइमरी  के  बाद  शिक्षा  बन्द  कर  दी  |  यह  श्रच्छी  बात  नहीं  है  |

 अराज  के  यग  में  मात्र  प्राइमरी  तक  की  शिक्षा  से  कोई  लाभ  नहीं  होगा  ।  इसलिए  सरकार

 एस०  एस०  एल०  सी ०  तक  शिक्षा  अ्निवायं  करने  की  दिशा  में  ठीस  कदम  उठाये  ।  यदि  इतना  सम्भव

 नहों  तो  कम  से  कम  कक्षा  तक  तो  शिक्षा  तनिवायें  श्रवश्य  की  जानी  चाहिए  |

 पिछले  15  वर्षों  से  कालेजों  में  शिक्षा  4:  माध्यम  का  मामला  अटका  पड़ा  है  ।  शिक्षा  के  स्तर

 को  ऊपर  उठाने  श्र  शिक्षा  की  विभिन्न  शाखाश्रों  ज्ञान  त  विकास  4:  लिए  शिक्षा  का  माध्यम  क्षेत्रीय

 भावा  होगा  चाहिए  ।  कोठारी  ने  भी  इस  सम्बन्ध  में  गहन  अ्रध्ययन  करने  के  बाद  इसी  बात

 का  समर्थन  किया  है  ।  श्रायोग  ने  माध्यम  कें  बदले  जाने  a  लिए  10  वर्ष  का  समय  रखा  था  किन्तु

 द्  \ हम  तो  10  ag  शौर  भी  ले  ai  हैं  श्रौर  प्रभी  तक  हम  इस  योजना  को  लागू  करने  में  असमथ

 जब  तक  इस  बात  को  गंभीरता  से  नहीं  लिया  त्रार  इसे  लागू  करन  a  लिए  तुरन्त  कार्य  वाही

 नहीं  को  जायेगी  तब  तक  कोई  प्रगति  नहीं  हो  पायेंगी  ।

 सरकार  न  कऋवलਂ  राज्यों  ary q  कार्यालयों  में  ही  क्षेत्रीय  भाषाश्रों  का  प्रचलन  करे  ge

 में  स्थित  केन्द्रीय  सरकार  के  कार्यालयों  में  भी  क्षेत्रीय  भाषाओं  का  प्रयोग  करने  लिए  झावश्यक

 कदम  उठाये  ।  मेरे  निर्वाचन-क्षेत्र  में  केन्द्रीय  सरकार  के  कार्यालयों  में  काम  या  तो  aaa  में  होता  है

 या  हिन्दी  में  ।  हमारे  लिए  दोनों  ही  विदेशी  हैं  ।  राज्यों  में  स्थित  केन्द्र  सरकार  के  सभी

 न  क्षेत्रीय  WTITAT  में  काम  होना  चाहिए  ।

 केन्द्र  सरकार  भाषा  मामले  को  जिस  प्रकार  ले  रही  है  वह  दोहरी  बात  करना  तथा  धोखा

 देना  है  सरकार  घोषणाश्रों  आदि  के  बजाय  अपने  कार्य  से  लोगों  «८  मन  से

 इस  सम्बन्ध  में  डर  को  निकाले  |  नई  सरकार  को  लोगों  में  प्रात्म-विश्वास  पैदा  करना  चाहिए

 Shri  Manohar  Lal  (K  1710  tr):  We  have  been  hearing  for  the  past  30  years  that  steps  will
 be  taken  to  improve  the  system  of  education  and  that  basic  changes  will  be  made  therein  but

 it  has  not  b2an  done  so  far.  Now  that  the  Janata  Party  has  come  to  power,  it  is  hoped  that  it
 will  be  done  and  the  aspirations  of  the  youth  will  be  fulfilled.

 It  is  regrettable  that  the  number  of  educated  unemployed  has  been  going  up  in  spite  of  the
 completion  of  many  Five-years  Plans.  According  to  official  statistics  every  year  the  number  of

 educated  unemployed  goes  up  by  7  cror..s.  It  is  high  time,  some  concrete  steps  are  taken  to
 stop  this  trend.

 We  have  seen  that  the  private  sector  does  not  give  any  importance  to  the  diplomas  and
 degrees  awarded  by  [.  1.15.  and  15.0  because  the  holders  thereof  do  not  have-any  practical
 knowledge.  It  is  so  because  cur  education  is  not
 paid  to  this  aspect.

 job-oriented.  It  is  time  [81  attention  is

 At  present,  we  have  two  types  of  schools  f  unctioning  in  our  country,  the  schools  run  by
 the  Municipal  and  districts  boards  and  the  public  schools  meant  for  the  children  of  the  rich
 people.  11.0  is  this  system  which  is  responsible  for  the  widening  of  the  gap  between  the  rich  and
 poor.  11.0  we  really  want  to  remove  inequality  this  system  of  education  will  have  to  be  changed.
 We  should  new  system  wherein  the  students  coming  out  of  the  High  Schools  or  Inter
 Colleges  have  not  to  run  from  door  to  door  in  search  of  jobs.

 It  is  regrettable  that  most  of  the  schools  and  colleges  are  nothing  more  than  sho]  15.0  which
 are  run  for  the  sole’  purpose  of  making  money.  They  do  not  care  about  the  future  of  our
 youngmen.  We  want  that  such  institutions,  especially  those  which  are  unrecognised,  should
 be  closed  down.
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 At.  present  there  are  different  courses  and  curricula  i  different  States.  र्  a  student  from
 Uttar  Pradesh  after  passing  the  High  School  examination  wants  to  get  admission  in  Delhi,
 he  cannot  do  so  because  the  courses  differ  in  the  two  States.  Therefc.re,  it  is  necessary  to  havea
 uniform  course  throughout  the  country.

 Government  should  also  pay  attention  to  the  problem  of  admission  in  colleges  because
 most  of  them  do  not  have  enough  seats.

 The  Chairman  of  the  L.1.Ts.  should  be  appointed  on  the  basis  फ  qualifications  and  not  on
 political  considerations  as  is  being  done  today.

 The  Social  Welfare  Board  gives  food  to  the  poor  children.  But  due  to  corruption  the
 children  do  not  get  nutritive  diet.  This  should  be  looked  into.

 श्री  ए०  ई०  टी *  बेरो  :  शिक्षा  मंत्रालय की  अनुदानों  की

 मांगों  में  20.73  करोड़  रुपये  1977-78 में  संस्थाद्मों  को  भ्रनदाः  देने  के  लिए  रखे  गये  हैं  ।

 मंत्री  महोदय  यह  सुनिश्चित  करें  कि  यह  धन  केवल  शिक्षा पर  ही  व्यय  हो  न  कि  श्रधिक  संस्थाएं

 अच्छ  भवनों  के  श्रादि  पर

 मंत्री  महोदय  ने  10--2  पाठ्यक्रम  के  सम्बन्ध  में  श्रनिश्चितता सी  पदा  दी
 ्

 कई  लोगों  का  कहना
 है  कि  पता  नहीं  104.2  पाठयक्रम  का  भविष्य  कैसा  होगा  ?  कोठारी  श्रायोग

 ने  कुछ  सिफारिशें  की  मुझे  विश्वास  है  कि  10+2  की  प्रणाली  हमारे  देश  लिए  उपयुक्त

 रहेगी  ।

 संविधान  bree  45  में  14  वर्ष  तक  की  org  वाले  बच्चों  के  लिए  निःशुल्क  श्रौर  श्रनिवारय

 शिक्षा  की  व्यवस्था  यह  स्वीकृत  प्रथा  है  कि  6  वर्ष  की  श्राय ८  प्राप्त  करने  पर  बच्चों  क़ो  स्कूल
 में  प्रवेश  कराया  जाता  है  ।  त्र्त  निःशुल्क  ate  अनिवार्य  शिक्षा  का  प्रथम  चरण  कम  से  कम  8  ay

 का  होना  चाहिए  |  दूसरे  चरण  में  यहू  समयावधि  2  वर्ष  होनी  फिर  इसके  बाद  छात्र

 स्कूल  छोड़  देते  हैं ग्रौर  woe  झाजीविका  कमाने  के  लिए  क्लर्क  बन  जाते  हैं  ।  माध्यमिक

 शिक्षा के  प्रथम  चरण  का  यहां  प्र्न्त  हो  जाता  इसलिए  12  चरण के  लिए  2  वर्ष की  श्रवधि

 होनी  चाहिए  |  wa:  मंत्री  महोदय  स्पष्ट  करें  कि  सकली  शिक्षा  का  रूप  कया  होगा  क्योंकि

 भावकों  को  अभी  तक  कुछ  पता  नहीं  यदि इस  वर्ष  के  बीच  में  परिवर्तित  किया  गया  तो  इससे

 हमारे  बच्चों  के  भविष्य  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ेगा

 जहां  तक  माध्यमिक  शिक्षा  का  सम्बन्ध  मैं  इस  बात  से  सहमत  हूं  कि  पाठयक्रम

 बहुत  भारी  हमें  यह  बात  नीति  के  में  स्वीकार  करनी  चाहिए  कि  स्कूली  शिक्षा

 art  श्राप  में  पुरी  होनी  चाहिए  श्रौर  इसे  शिक्षा  के  प्रागामी  चरण  से  न  जोड़ा  जाये  ।  स्कूली  शिक्षा

 छात्रों  को  विश्वविद्यालय  में  भेजने  के  लिए  सोपान  बने  ।  यह  श्रपने  श्राप  में  पूर्ण  श्रौर  पर्याप्त  होनी

 चाहिए |

 विश्वविद्यालय-शिक्षा  रोजगार  पाने  का  एक  साधन  है  ।  यदि  स्कूली  शिक्षा  विश्वविद्यालय

 शिक्षा  का  एक  सोपान  हो  तौर  विश्वविद्यालय  शिक्षा  रोजगार  प्राप्त  करने  का  तो  हमारी  शिक्षा  का

 उद्देश्य  ही  समाप्त  हो  जाता  है  ।

 मैं  व्यवसायीकरण  के  बारे  में  भी  कछ  कहना  चाहता  हूं  ।  इस  सम्बन्ध में  मंत्री  महोदय ने

 यह  ठीक  ही  कहा  है  कि  रोजगार  प्रधान  शिक्षा  देने  मात्र  से  बेरोजगारी  की  समस्या  हल  नहीं  होगी

 तकनीकी  शिक्षा  के  विकास  के  लिए  aaa  मूलभूत  श्राथिक  ढांचे  को  ही  बदलना  होगा  ।
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 [at  To  ई०  टी  ०

 केन्द्रीय  माध्यमिक  शिक्षा  बोर्ड  नें  यह  ठीक  ही  कहा  है  कि  उसने  date  बजाये  ग्रेड  देने  का

 निश्चय  किया  है  इस  निश्चय  की  अन्य  शिक्षा  संस्थाओं  ने  भी  पुष्टि  की  किन्तु  ware

 समाचार  पत्र  में  देखा  कि  केन्द्रीय  सरकार  ने  निर्णय  किया  है  कि  केन्द्रीय  शिक्षा  बोड़े  को  gat  काह

 उपयोग  करना  इससे  स्थिति  थि ् गैर  खराब  होगी  श्रौर  दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  जो  केन्द्रीय

 विश्वविद्यालय  sat  के  श्राधार  पर  ही  दाखिले  कर  रहा  है  ।  इससे  स्थिति  श्रौर  बिगड़  जायेगी  ।

 क्योंकि  39.9  प्रतिशत  श्रंक  प्राप्त  करने  वाले  छात्र  को  कालेज  में  प्रवेश  नहीं  मिलता  है  जबकि

 40  प्रतिशत  अंक  प्राप्त  करने  वाला  छात्र  प्रवेश  पा  लेता है  त्र्त  केन्द्रीय  सरकार  विश्वविद्यालयों

 से  भ्रनुरोध  करे  कि  इस  प्रक्रिया  का  त्याग  किया  जाये  मंत्री  महोदय  को  इस  मामले  पर  ध्यान

 देना  चाहिए  ate  श्रागामी  सत्न  में  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  न  कुछ  अ्रवश्य  ही  किया  जाना  चाहिए  |

 Shri  Kalyan  Jain  I  rise  to  support  the  demands.  But  the  number  of  illiterates  in
 our  country  during  these  thirty  years  of  Congress  rule  has  doubled.  In  order  to  make  these
 people  literate  Janata  Government  shall  have  to  bring  radical  changes  in  the  present  system  of
 education.  They  should  close  down  all  public  schools  because  they  are  responsible  for  dis-
 crimination  and  create  inferiority  complex  in  the  minds  of  children  of  the  poor  masses.  There
 should  be  uniformity  in  the  field  of  primary  education.

 This The  three  language  formula  is  also  responsible  for  keeping  the  people  illiterate.

 formula  should  not  be  made  applicable  at  least  upto  the  tenth  class.  Education  should  be
 imparted  in  the  mother  tongue  of  the  student.  In  the  name  of  national  integration  students  are
 weighed  down  with  the  burden  of  three  language  formula  and  are  forced  to  learn  three  languages.
 The  medium  of  instrection  at  least  upto  the  10th  class,  must  be  the  same  all  over  country.  Only
 because  of  the  domination  of  English  language,  there  is  inequality  and  discrimination  in  scciety.
 It  can  be  removed  if  the  members  oppose  the  English  language  and  make  a  plea  for  their  mother
 tongue.

 So  far  35.0  adult  education  is  concerned,  it  should  be  made  obligatory  for  all  Government
 servants  in  the  age  group  of  18  to  45  years  to  denote  one  hour  for  educating  the  illiterate  people.

 In  order  to  impart  primary  education  to  larger  number  of  children,  it  is  desirable  that  school
 hours  should  be  reduced  to  half.

 The  problem  of  drop-outs  in  the  examinations  in  the  country  is  very  acute.  There  seems  a
 conspiracy  between  higher  officers  and  the  previous  Government  not  to  allow  all  students  to
 complete  their  education,  so  that  they  may  not  clamour  for  employment.

 I  am  of  the  opinion  that  the  hon’ble  Education  Minister  should  device  a  plan  for  the  ex-
 pansion  of  vocational  education  in  consultation  with  the  Chief  Ministers  of  States  and  the
 educational  experts.  The  existing  colleges  should  be  converted  into  vocational  colleges.
 Emphasis  should  be  laid  on  imparting  education  in  agriculture  from  sixth  standard  onward.

 The  students  and  teachers  in  the  universities  should  be  entitled  to  participate  in  the  ad-
 ministration.  They  should  be  given  freedom  to  take  part  in  politics.  Attendance  should  not  be
 made  compulsory  in  Universities.  It  should  be  done  away  with.  There  should  be  parity  in
 the  pay  and  salary  of  Vice-Chancellors  and  teahers.  teachers  and  Government  servants  should
 be  allowed  to  take  part  in  politics  freely.  Those  teachers,  who  do  tuitions,  should  be  penalised
 with  heavy  fines  etc.,  because  they  encourage  corruption.  Schools  and  colleges,  being  run  on
 the  basis  of  caste  and  community,  must  be  closed  down.  The  University  Grants  Commission
 should  give  grants  to  State  Governments  directly  and  not  to  educational  institutions.  I,  how-
 ever,  support  the  demands  for  grants.

 Shri  Gey.  M.  Avari  (Nagpur)  :  Sir,  it  is  an  admitted  fact  that  education  is  indispensable for
 the  development  of  the  country.  Education  should  be  viewed  from  the  national  point  of  view
 and  it  requires  radical  changes.  Education  should  be  above  party-politics.

 Shri  Soau  Singh  Patil  in  the  chair )

 |  श्री  सोनू  fag  पाटिल  पीठासीन

 We  have  not  paid  adequate  attention  to  the  Primary,  Secondary  and  Higher  Secondary  education,
 School  hours  should  be  fixed  at  8  hours  for  every  school-going  boy.
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 Our  system  of  education  is  not  job  oriented.  It  has  increased  unemployment.  Therefore,
 our  educational  system  should  be  nationalised  and  there  must  be  no  private  management  in
 educational  institutions.  This  is  responsible  for  various  malpractices  and  corruption.  The
 educational  institutions  should  be  made  completely  autonomous  .

 There  should  be  uniform  education  throughout  the  entire  country.  The  pattern  of  educa-
 tion  should  not  be  different  in  different  States  The  subject  of  education  has  been  placed  in  the
 concurrent  list  in  the  Constitution.  It  should  be  included  in  the  Central  list  and  it  should  be
 taken  away  from  the  jurisdiction  of  the  States.  It  would  be  helpful  in  bringing  about  national
 integration.  Autonomous  boards,  free  from  the  control  of  the  States,  should  be  set  up  to
 manage  the  affairs  of  educational  institutions.  These  boards  should  include  educational  ex-
 perts,  teachers  and  parents  and  the  decision  of  the  board  should  be  acceptable  to  the  Govern-
 ment.

 Weare  facing  paucity  of  funds  in  the  field  of  education.  We  should  set  up  a  poor  students’
 fund.  It  will  be  helpful  in  meeting  the  requirements  of  providing  better  educational  facilities
 to  the  weaker  sections  of  society.  This  fund  will  help  the  poor  students  to  continue  their
 studies.

 The  budget  allocation  for  education  is  very  inadequate.  It  should  be  increased  and  more
 vocational  guidance  centres  should  be  opened  all  over  the  country  and  the  education  should  be
 linked  with  trade  and  industry  so  that  the  poor  students  may  get  jobs  in  industries  immed  lately after  completing  their  education.

 Shri  Ram  Prakash  Tripathi  Si-.  I  support  the  demands  for  grants  of  Education
 Ministry.  People  from  all  walks  of  life  have  been  demanding  that  our  education  policy  should
 be  changed  basically.  But  I  obser:  e  nothing  has  been  done  in  this  regard.  Even  then,  I  hope
 our  new  Education  Minister  will  give  a  serious  thought  to  this  matter.

 It  has  repeatedly  been  said  during  the  last  thirty  years  that  education  needs  some  revolu-
 tionary  changes  but  nothing  concrete  has  been  done  by  the  Government  in  this  direction.
 Some  changes  were  not  doubt,  effected  in  the  system  but  they  only  touched  the  fringe  of  the
 problem  and  resulted  in  lopsided  development  in  some  areas  of  education,  which  do  1  ot

 I  hope  the  Education  Minister  will  give  a  new  direction  and  a  new solve  the  basic  problem.

 orientation
 to  our  education

 We  have  to  review  our  education  policy.  Our  education  must  be  job-oriented.  Arrange-
 ments  must  be  made  to  provide  vocational  training  in  the  schools.  There  have  been  complaints
 of  discontentment  among  the)students.  The  reason  is  not  far  to  seek.  The  student  community
 today  is  a  disappointed  lot.  Students  know  that  when  they  come  out  of  schools  they  will  have
 to  run  from  pillar  to  post  to  finda  small  job.  This  agitate  their  minds  and  when  they  embark
 on  agitation  they  are  suppressed  by  the  brute  force  of  police.  Under  no  circumstances  should
 police  be  allowed  to  enter  the  premises  of  an  educational  institution.  The  freedom  and  sanctity
 of  our  educational  institutions  must  be  respected.  I  will,  therefore,  suggest  that  Gover  ment
 should  constitute  an  autonomous  board  including  top  educationalists,  scholars  and  repre-
 sentatives  of  teachers  and  students  to  go  into  the  whole  problem  of  education  and  to  suggest
 changes  in  the  present  policy  of  education.

 So  far  as  corruption  and  malpractices  prevalent  in  educational  institutions  is  concerned,
 in  most  cases  private  management  is  responsible  for  it.  Government  must,  therefore,  see  that
 all  educational  institutions  at  present  in  the  hands  of  private  management  must  be  taken  over.

 The  students  have  great  expectations  from  Janta  Party  Government.  The  Government
 must  see  that  their  hopes  are  fulfilled  by  giving  a  new  direction  and  a  new  orientation  to  our
 education  policy.

 Shri  Nathu  Singh  /D.1us:):  Every  developing  country  reforms  its  education  system  on
 priority  basis.  Unfortunately,  nothing  has  been  done  in  this  direction  since  independence.
 Some  of  the  Hon.  members  have  laid  emphasis  to  make  education  job-oriented.  While  agreeing
 with  it  I  will  also  suggest  that  moral  education  must  form  an  integral  part  of  our  eudcational
 systeml.  Unless  we  impart  moral  education  to  our  child  during  formative  years  of  their  life
 there  cannot  be  an  all-around  development  of  their  personality.

 Our  students  are  lacking  in  discipline  because  they  are  not  given  moral  education  which
 inculcate  in  them  a  sense  of  discipline  and  a  sense  of  character  which  cannot  be  brought  by  the
 use  of  force.  It  must  also  be  remembered  that  education  is  not  limited  to  schools  and  colleges.
 Education  can  be  imparted  in  farms,  in  fields  and  in  factories.  This  type  of  practical  education
 have  a  lasting  impact.
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 Constitution  provides  for  free  and  compulsory  education.  But  even  after  30  years  of

 independence  we  could  educate  hardly  40  per  cent  of  our  people.  Therefore,  more  attention
 It should  be  paid  towards  imparting  elementary  education  to  our  people  specially  in  villages.

 must  be  admitted  that  if  we  want  democracy  to  survive  in  our  country  education  of  our  people
 is  a  must.

 No  doubt  Government  paid  more  attention  towards  schools  and  colleges  in  urban  areas
 but  the  schools  in  the  rural  areas  languished  for  want  of  funds.  Besides,  proper  attention  has
 not  been  paid  towards  educating  our  women  folk.  In  villages  very  few  girls  received  any  edu-
 cation.  Steps  must  be  taken  to  educate  our  women  in  villages.

 English  is  still  medium  of  instruction  for  higher  education  and  English  still  continues  to
 be  the  medium  of  examinatjons  for  appointment  to  I.A.S.  and  I.P.S.  This  results  in  disadvantage
 to  a  student  of  Hindi  region.  It  must  be  looked  into.  There  are  different  curricula  in  the

 That  creates  serious  difficulties  for  students. universities  in  different  states.  There  must  be
 uniform  standard  and  uniform  curriculum  in  all  the  universities  of  the  country.

 There  is  discontentment  among  our  students.  Who  is  responsible  for  it  ?  The  policy
 pursued  by  the  previous  Government  in  the  field  of  education  and  planning  has  resulted  in  this
 discontentment  among  the  students.  Steps  must  be  taken  to  see  that  more  opportunities  for
 employment  are  created  and  the  present  discontentment  is  remoyed.

 Thare  is  too  much  interference  by  the  Government  inthe  affairs  of  educational  institutions
 and  universities  during  emergency  Our  universities  were  used  for  political  purposes  and  the
 students  and  staff  utilised  for  gaining.party  ends.  This  must  be  looked  into.

 A  lot  of  money  is  spent  in  literacy  compaigns  without  achieving  any  tangible  results.
 Steps  must  be  taken  to  re-organise  such  compaigns  and  to  make  them  more  effective.

 Shri  D.G.  Gawai  (Buldhane)  :  Too  much  has  been  said  about  the  system  of  education  and
 other  educational  reforms,  but  nobody  talked  about  the  condition  of  teachers  in  the  rural  areas.
 Government  should  provide  for  their  amenities  in  the  Budget.

 I  belong  to  a  Marathi  speaking  region.  I  will  suggest  that  both  Hindi  and  Marathi
 should be  tought  in  schools.  But  English  also  occupies  a  prominent  place  in  our  scheme  of
 things  of  today.  Therefore,  English  must  find  a  place  in  our  curriculum.  Educational  insti-
 tutions  must  be  kept  above  religion  and  politics.  Secular  outlook  must  prevail  in  our  educational
 institutions.  Only  then  we  will  be  able  to  build  a  classless  and  casteless  society.

 In  our  country  there  are  many  private  institutions.  Many  corrupt  practices  are  prevalent
 in  these  institutions.  They  do  not  pay  full  amount  of  salaries  to  their  teachers  and  even  the
 fellowships  amount  payable  to  their  students  is  not  paid  in  full.  Government  must  take
 immediate  steps  to  take  over  all  these  institutions.

 I  think  that  students  and  teachers  should  not  be  allowed  to  take  part  in  politics.  Politics
 must  be  kept  out  of  the  purview  of  education.  Only  then  we  will  be  able  to  bring  a  desirable
 change  in  the  atmoshere  of  our  educational  institutions.

 श्री  aretezara  बसु  कुछ  दिन  पहले  सदन  में  वयस्क  शिक्षा  पर  काफी  चर्चा

 हुई  थी  मंत्री  महोदय  ने  बताया  था  कि  दिये  गये  सुझावों  का  कार्यान्वयन  करने  हेतु  बहुत  अ्रधघिक

 धनराशि  की  ऑ्रावश्यकता  होगी  ।  कनाडा  त्रौर  रूस  जसे  पश्चिमी  देशों  में  श्रमिक

 शाम  को  एकत्र  होते  हैं श्मौर  संस्थानों  पर  कारखानों  में  ही  शिक्षा  प्राप्त  करते  वहां  स्कूल

 कालेजों  तक  की  व्यवस्था  है  श्रौर  उन  संस्थानों  के  श्रधिकारी  लगभग  निशुल्क  शिक्षा देते  शिक्षा

 देने  वालों को  कुछ  राष्ट्रीय भत्ता  भी  मिलता  है  ।  हमारे देश  में  निगम  पौर  प्राथमिक

 स्कलों  तथा  विभिन्न  कारखानों  ait  उद्योगों  के  माध्यम  से  वयस्क  शिक्षा  का  प्रसार  किया  जाना

 चाहिए  |  इससे  निरक्षरता  की  समस्या  सुलझाने  में  भारी  सहायता  मिलेगी
 ।  बजट  में  इन  संगठनों

 और  स्वैच्छिक  संगठनों  के  माध्यम  से  वयस्क  शिक्षा  देने  के  लिए  बजट  में  25  करोड़  रुपये  की

 अतिरिकत  व्यवस्था  की  जानी  चाहिए  ।

 श्री  श्रर०  HEAT
 :  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  शिक्षा  पर

 पर्याप्त  व्यय  नहीं  किया  जाता
 |  पुलिस  श्र  रक्षा

 सेवाओं
 पर  हम  करोड़ों रुपया

 खर्च
 कर  रहे  हैं  ।
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 परन्तु  शिक्षा  हमारे  देश  की  रीढ़  की  हड्डी  लेकिन  ant  उसके  लिए  पर्याप्त  धन  का  wiqeq

 नहीं  किया  ।

 नगरपालिका  क्षेत्र  में  स्कलों  का  नियंत्रण  नगरपालिकाझ्रों  द्वारा  ही  किया  जाता  है  लेकिन

 धनाभाव  के  कारण  वे  स्कूलों  में  एक  छोटा  कमरा  तक  नहीं  बनवा  सकतीं  ।  शिक्षा  के  विकास

 और  सुधार  के  लिए  श्रधिकाधिक  राशि  का  श्रावंटन  किया  जाना  चाहिए  हमारे  देश  में  शिक्षा
 का सुधार

 करने  के  लिए  दृढ़  निश्चय  की  भारत  के  संविधान  के  निर्माता  प्राथमिक  शिक्षा  को

 a re  ;  fe  wit  1440  के  बीच  की  झ्रायु  के  सभी faa  महत्व  देना  चाहते  हैं  ।  वास्तव  में  सभी  चाहते

 बालक  स्कूल  frase  रूप  से  लेकिन  हमारे  देश  में  तो  बच्चों  की  इतनी  दयनीय  स्थिति है
 कि  उन्हें  cast  की  रखवाली  करनी  पड़ती  है  ।

 कई  सदस्य  भ्रंग्रेजी  के  प्रयोग  के  विरोध  में  बोले  हैं  ।  हम  ने  श्रांगल-भारतीयों  को  देश  के  एक

 समुदाय  के  रूप  में  स्वीकार  किया  उनकी  मातृभाषा  श्रंग्रेंजी  है  इसीलिए  हम  क्यों
 न

 म्रंग्रेजी  को

 राजभाषा  के  रूप  में  स्वीकार  कर  ले  वह  श्रन्तर्राष्ट्रीय  भाषा  भी  है  यही  राष्ट्र  की  राजभाषा

 हो  सकती  जब  हम  किसी  भाषा  को  राजभाषा  के  रूप  में  स्वीकार  करते  हैं  तो  हमें  उसके  लाभ

 या  नुकसान  को  भी  देखना  होता  है  जिसे  सारी  जनता  में  समान  रूप  से  वितरित  fear  जाना

 ait  तमिलनाड॒  के  लोगों  को  नौकरी  लेने  के  लिए  न  केवल  भ्रंग्रेजी  बल्कि  हिन्दी  भी  पढ़नी  पड़ती

 इसके  श्रलावा  मेरे  जैसे  व्यक्ति  को  श्रपनी  मातृभाषा  तेलगु  भी  पढ़नी  होती  है  ।  मुझे  तीन

 भाषाएं  पटनी  पड़ती  हैं  ।  जबकि  श्रकेली  हिन्दी  जानने  वाला  समूचे  देश  का  श्र  मण  कर  सकता

 इसलिए  ऐसा  हल  निकाला  जाये  जो  सभी  को  संतुष्ट  क्र  सके  श्रन्यथा  हम  देश  में  एकता  नहीं

 ला  सकते  |

 स्कूलों  के  भवन  निर्माण  कार्य  को  न  केवल  दिल्‍ली  में  बल्कि  समूचे  देश  प्राथमिकता दी
 जाये  ।  केन्द्रीय  स्कूलों  में  सरकारी  कर्मचारियों  के  बच्चों  के  wera  wie  किसी  को  प्रवेश  नहीं

 मिलता  ।  मेरा  शिक्षा  मंत्री  जी  से  wade  है  कि  श्राम  जनता  के  बच्चों  को  भी  इन  स्कूलों  में  दाखला

 मिले  ।

 Shri  Raje  Vishyeshwar  Rao  ता  ह थ  17)  ;  Sir,  I  want  to  say  something  about  the  expendi-
 ture  being  incurred  on  social  welfare  in  the  country  especially  in  Maharashtra.

 there  were  two  welfare  departments  in  Maharashtra—  one  was  the  Department  of
 Social  welfare  and  the  othr  the  Department  of  Tribal  welfare.  But  now  they  have  been  merged
 as  a  result  of  which  Adivasis  are  being  deprivec!  of  money.  These  departments  should  continue
 to  ha~e  separate  entity  in  all  the  states  as  well  as  at  the  Centre.

 Education  persons  with  urban  background  are  employed  in  the  Department  connected
 with  the  tribal  welfare.  These  people  do  not  mix  up  with  adivasis  and  remain  aloof.  So  I
 shall  request  you  to  employ  adivasi

 workers
 in  these  institutions.

 Prohibition  should  be  introduced  in  adivasi  areas  to  increase  small  savings.

 Tribal  areas  suffer  due  to  lack  of  communications.  There  should  be  good  pucca  roads
 so  that  they  are  not  cut  off  from  the  rest  of  the  country  during  rainy  season.

 There  should  also  be  proper  facilities  for  providing  education.  These  days  you  can  find  a
 school  but  not  a  teacher.  Some  of  the  teachers  who  are  sert  by  the  District  Council  are  not
 sincere  at  all  Unless  you  improve  the  standard  of  education,  the  adivasis  will  remain  back-
 ward.

 by
 More  attention  needs  to  be  paid  towards  adivasis  because  they  are  more  backward  even
 the  standard  of  harijans.
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 I  shall  also  request  the  Government  to  constitute  te  Ministry  of  Social  Welfare  to

 make  the  work  of  welfare  really  effective.

 Shri  Shambhunath  Chaturvedi  (Agra):  Sir,  the  usefulness  of  a  tree  is  judged  by  its  fruit.
 If  we  look  at  the  tree  of  education  from  this  point  of  view,  we  find  the  situation  is  extremely
 disappointing.  The  standard  of  education  right  from  primary  to  university  level  is  very  poor.
 The  treachers  instead  of  teaching  engage  in  other  activities.

 Certificates  have  become  a  saleable  commodity.  One  has  to  pay  something  8.5  bribe  for
 obtaining  a  pass  certificate.

 The  District  Inspectors  of  Schools  are  the  most  corrupt  lot.  They  amass  huge  amounts  by
 way  of  bribe.  The  standard  of  everything  except  paper  work  has  gone  down.  Previously
 middle  class  pass  boy  was  considered  to  be  an  intelligent  fellow  and  quite  at  home  in  all  the
 subjects  except  in  english.

 Examinations  have  become  fraud.  The  teacher  politician  has  spoiled  the  whole  system  of
 This  will education.  I  think  the  natinalisation  of  education  will  prove  fatal  to  the  nation.

 hinder  the  mental  development  of  people.  Gandhiji  was  rot  in  favcur  cf  1115  reticrélisé tic  1
 of  education.

 In  a  democracy  there  is  no  place  for  dictatorship  in  any  sphere.  I  think  three  subjects—
 mother  tongue,  mathematics  and  crafts  should  form  part  of  the  course  at  the  primary  stage

 The  secondary  education  should  be  job  oriented.  The  atitude  of  a  child  should  te
 studied  to  bring  out  the  real  intelligence  in  him.  The  trusts  anc!  temples  can  also  help  in  tke
 field  of  education  because  they  have  ample  resources.  We  shor  ld  cevelcp  a  sense  of  duty  in  a
 student  so  that  he  may  become  a  good  citizen.

 मैं  बड़े  स्पष्ट  रूप  से  मंत्री  जी  से  पुछना  चाहता श्री  डी०  ato  पाटिल  )

 हू ंकि
 क्या  शिक्षा  को  उन  लोगों  तक  पहुंचाया  जो  सामाजिक  श्रौर  शक्षिक  दृष्टि  से

 mad  पिछड़े  हुए  हैं  ।

 ग
 सभापति  महोदय  श्राप  कल  भाषण  जारी  रखें

 सभा  कल  के  लिए  स्थगित  होती  है  ।

 इसके  पश्चात  लोक  6  1977, 1'.
 1899  के

 11  बनें  तक  के  लिए  स्थगित  हई

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  till  Eleven  of  the  Clock  an  Wednesday  the  6th  July,
 1977/Asadha  15,  1899  (Saka)

 ना

 म०्प्रत्धा  स०  Wo  मि०  रो०  न०  दि०--एल०  1976  एल०
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